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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  झोर  ध्यान  दिलाना

 9eYE १६  FEAR  को  इरोड  पर  कोचीन  एक्सप्रेस  की  दुर्घटना  पद  Rok

 रन  दानों  की  मांगें  प  ६१-८२

 चित्त  मंत्रालय  US Rls 2

 वित्त  विधेयक

 विचार करने  का  प्रस्ताव  YG  y—-NEo¥

 ६०४५-१६

 विनियोग  २)  विधेयक  पारित  पु  ०  T—oy

 दैनिक  संडे पिता  YE  Pe—2R

 ate:  मोदी मौखिक  उ उत्तर  वाले  Fea  में  किसी  नाम  पर  चैकित  यह  +
 चिह्न  इस  बात  का  द्योतक  है  कि

 प्रश्न  को  सभ  में  उसी  सदस्य  नें  वास्तव  में  पूछा  था  ।
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 लोक-सभा  वाद-विवाद

 लोक-सभा

 २०  १९४९
 वरि  TS  ee

 ३०  १८८१

 ces  Oates

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन  हुए

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 वियत चक  इंजीनियरिंग  गदिया  कन्द

 +

 सुबोध  हंसना

 श्री  स०  च  सामन्त  :

 eal  श्री  राठ  च०  माझी  :

 aa  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  विद्युत  इंजीनियरिंग  गवेषणा  केन्द्र  की  स्थापना  के  प्रस्ताव
 का

 /

 अनुमोदन  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  उसके  नक्शे  कौर  प्राक्कलन  तैयार  हो  गये  हैं

 यह  गवेषणा  केन्द्र  कहां  स्थित  कौर

 क्या  यह  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  पुरा  हो  जायेगा  ?

 सिचाई  ale  उपमंत्री  हाथी ):  mit  नहीं
 ।

 श्र  प्राक्कलन  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 एक  भाग  बंगलौर  शर  दूसरा  भोपाल में  रखने  का  प्रस्ताव है

 जी  नही ं।

 पति  सुबोध  हुं सदा  :
 क्या  मूल  व्यय  की  राशि  में  कमी  कर  देने  का  कोई  प्रस्ताव  कौर

 पित्त ना अलि  राठी  59.0 NUUSI  रु० यदि  तो  अब
 एएन

 पहला  OTT  में

 प्ले

 79  (Ai)
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 हाथी
 :  faa  गवेषणा  केन्द्र

 की  सम्पूर्ण  योजना  पर  तो  मूल  व्यय  घटाने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  लेकिन  फिलहाल  हम  ४४
 लाख  रुपयों  की  लागत  का  एक  छोटा  गवेषणा  केन्द्र

 बंगलौर  में  स्थापित  कर  रहे  लेकिन यह  तो  अंतिम  रूप  से  क्रियान्वित की  जाने

 वाली  योजना  को  तो  घटाया  नहीं  जा  रहा  है  |

 श्री  स०  चे  सामन्त  :
 क्या  इस  बंगलौर  के  केन्द्र के  प्रभावी यह  कार्य  और  भी  कहीं

 हो  रहा

 श्री  हाथी
 :  जी  नहीं  ।

 बंगलौर
 के  विद्युत्‌  aa  में  जिस  प्रकार का  कार्य  प्रारम्भ

 किया

 जाने  वाला  है  वह  कहीं  नहीं  किया  जाता  ।  पुना  के  गवेषणा  केन्द्र  में  कुछ  काम  होता  है  पर  वह  वास्तव

 में  इस  प्रकार  का  नहीं है  ।

 दिल्‍ली  का  चिड़ियाघर

 नः

 (  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 श्री  श्रीनारायण  दास  :

 1*१९६०८--९ am  |  श्री  भक्त  मदान  :

 श्री
 दो०  च०  फार्मा  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री १  १९४५८  के  भ्र तारांकित  प्रदान  संख्या ६३०  के  उत्तर के

 संबंध  मैं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्‍ली  में  चिड़ियाघर  की  स्थापना में  तक  कौर  कितनी

 प्रगति हुई  है  ?

 fara  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  म०  :  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  परिशिष्ट  ६,  wae  संख्या  १२४५]

 fat  राम  कृष्ण  गुप्त  :  विवरण  में  बताया  गया  हैँ  कि  जापानी  उद्यान  का  कार्य

 स्थगित  कर  दिया गया  है  ।  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 श्री  [० ०  बहु  थामस  :  मे  कारण  विवरण  में  ही  दिये  हुए  हैं  ।

 श्री  भक्त  दन :  मेँ  यह  जानना चाहता  हूं  कि  इस  जंतुशाला  का  काम  बहुत

 वर्षों  से  चल  रहा  इसमें  शिथिलता  क्यों  हो  रही है  सनौर  वह  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  |

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  त्०  प्र०  :
 इसमें  कोई  शिथिलता  नहीं हो  रही  बल्कि

 झक
 जितनी  तेजी  से  यह  काम  चलना  उतनी  ही  तेजी  से  यह  चल  रहा  है  ।  इस  किस्  Hy  कार्यालय

 बढ़ता  रहता  उगता  रहता  इसका  कभी  Wa  नहीं  होता  है  ।

 श्री  भक्त  दर्द ोन  :  तो  क्या  इसका  मतलब  यह  है  कि  यह  कभी  बन  नहीं  कभी  पुरा  नहीं

 होगा !

 श्री दी०
 न्र०

 शर्मा
 :  विवरण

 से  पता  चलता  है
 कि  तेंदुद्नों  कौर  क  a) आं  के  बाड़ों  का

 काम  कभी
 तक

 पुरा  नहीं  हुमा है
 |  इन  तेंदू  कौर  qa  कौ  इस  समय

 किस
 भ्र वस् था  में  रखा  जा

 रहा

 मूल  wast  में
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 fat  (७  स०  थामस  :  जंतुप्नों के जो जो  बारह  बाड़े  बन  रह ेहैं  वे  लगभग  पूरे  होने  वाले

 हूं  शर  mica  भी  जन्म  मौजूद हैं  जिनके  लिये  बाड़े  बनाये  जा  रहे  हैं  श्र ये  इस  वर्ष

 सितम्बर  अक्तूबर  तक  पुरे  हो  जायेंगे  ।

 ऊन  का  उत्पादन

 Peace.  श्री  दी०  चे
 क्या  खाद्य

 तथा
 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  कल  में  देश  में  ऊन  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  भारत

 सरकार ने  बया  कार्यवाही  की  है

 क्या  इन  कार्यवाहियों  के  फलस्वरूप  ऊन  का  उत्पादन  बढ  गया  तर

 यदि  तो

 fear  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  स०  :
 भेड़ों  प्रौढ़

 ऊन
 के  विकास

 की

 अखिल  भारतीय  योजना  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  ही  शामिल है  कौर  उसके  welt  Rae  भेड़

 तथा  ऊन  विस्तार  ४  भेड़  प्रजनन  जिनसे ऊन  का  विश्लेषण  करने  वाली  प्रयोगशालायें

 संलग्न  हँ  और  ३.  उपयोग-करण  केन्द्र  विभिन्न  राज्यों  में  स्थापित  किये  जाने  हैं

 अरब  तक  २२४  विस्तार  ३  भेड़  प्रजनन  फार्मों  शौर  ऊन  उपयोग-करण  केन्द्र  के  १

 कुटीरोद्योग  की  स्थापना  की  गयी  है  ।

 कौर  श्रभी से  यह  बता  सकना  संभव  नहीं कि  इस  योजना  को  क्रियान्वित करने

 से  ऊन  के  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  हुई  होगी  ।  लेकिन  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 के  at

 तक

 अधिक  उत्पादन  की  बुनियाद  रखी  जा  चुकेगी  और  इसके  फलस्वरूप बाद  की  योजनाओं  में  बेहतर

 किस्म  की  अधिक  ऊन  प्राप्त  होने  लगेगी  |

 श्री  दी ०  चे  शर्मा
 :  इस  देश  की  भेड़ों  की  नस्ल  में  सुधार  करने  के  लिये  विदेशों  से

 बढ़िया
 नस्ल  की  भेड़ों  का  प्रख्यात  किया  गया

 था  ।
 वह  प्रयोग  फल  है  या  नहीं

 ।

 सफ ay  गल  रही  है  कौर  हम

 wa  भी  जांच  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  त्यागी  :  तिब्बत  की  प्रशान्त  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  सरकार  को  भारत  को

 तिब्बती  रुई  के  संभरण  में  कुछ  अ्रव्यवस्था  होनें  की  आ्राशंका  है  ?

 पं०  Mo  देशमुख :  मेरे  ख्याल  से  इससे  यह  प्रदान
 तो  किसी  भी

 हालत में  उत्पन्न  नहीं

 होता  |

 श्री  त्यागी  :  मेरा  सुझाव  है  कि  भारत  में  ऊन  के  उत्पादन  पर  अर  भी  ज्यादा  ध्यान  देना

 जरूरी  है  ।  मुझे  mare  कि  हमारी  ऊन  का  अधिकांश  भाग  तिब्बत  से  था  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  इसके  संभरण  में  कुछ  व्यवस्था
 तो

 नहीं
 set

 या  यह  बन्द
 तो

 नहीं  हो  गया
 है  ?

 प०  10.0
 देशमुख

 :  फिलहाल  तो  ऐसा  नहीं  gar  है  ।

 शी भ०
 दी०

 मिश्र
 :

 क्या  यह  ठीक  है
 कि

 अब  तक  अ्रधिक  से  अधिक  मत  राजस्थान

 पैदा  करता  है  और  सरकार  ने  राजस्थान  को
 उसकी  ate

 के  लिये  कया  क्या  साधन  दिये  हैं  ?

 अंग्रेजी  में
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 डा०  उठ  दीवाने  इस  सम्बन्ध  में  रा  स्थान  को  बहुत  ऊंचा  स्थान  दिया  गया  क्योंकि

 बहुत  ज्यादा  ऊन  पदा  होती  है  ।

 थ्रो  दासप्पा :  क्या  wiezaars  में  रोता  भेड़ों  के  रूस  से
 कुछ

 भेड़ों  का

 किया
 to  है  या  उसके  बारे

 में  बातचीत  चल  रही  है  क्योंकि  मेरा  ख्याल  है  कि  वे  कुछ  भेड़ों  को  यहां

 भेजने  को  उत्सुक  थे  ?

 डा०  पृ०  शाण
 देशमुख :  यह  बात  तो  ठीक है

 कि  स्त्री  विशेषज्ञों
 ने  कुछ  चीड़  देने  का  प्रस्ताव

 किया  लेकिन  att  तक  इस  बात  का  नहीं  gar  कि  कौनसी  किस्में  भारत  की  जलवायु  के

 लिहाज  से  उपयुक्त  होंगी  ate  इनका  पालन  पोषण  किस  स्थान  पर  किया  जायगा  ।  इस  के  सम्बन्ध

 म॑  चचा  भो  चल  हो  रही है  ।

 सेठ  गोविन्द  दास  हमारे  देश  में  कित  किन  carat  पर  विशेषकर  ये  फार्म  बनाया  जा  रहे  हैं

 रोक  क्या  इस  बात  का  भी  ख्याल  रखा  जा  रहा  है  कि  स्थानीय  नस्लों  की  ही  उन्नति  क़ी  जाय  कौर

 एक
 स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  या  विदेशों  से  इस  तरह  की  भेड़ें  न  मंगाई  जायें

 ?

 डा०  पृ०  ज्या०  देशमुख :  काफ़ी  स्वान  हैँ--बड़ो  फ़ेहरिस्त  है--जहां  पर  हम  सेटों  बनाना

 चाहत ेहै  ।  अगर  ग्रानरेबल  मेम्बर  सहब  चाहते  तो  में  उसको दे  दंगा  ।  हम  Ree  शीप  एण्ड

 वूल  एक्ट शन  समाज  बनाना  चाहते  जिन  में  से  २२४५  बन  गये  हैं  ।  काफ़ी  कार्यवाही  चल  रही  है  ।

 ब्रीडिंग  का  भो  प्रयत्न  जारी  है  ग्रोवर  इम्पोर्टेड  शोष  से  क्रास  ब्रीडिंग  भी  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  :  aa  में  जान  सकता हुं  कि  आधुनिक  ढंग  से  ऊन  को  काटने  का  शिक्षण  देने  की

 सरक।र  को  कौर  से  कोई व्यवस्था  को  गई  यदि  तो  क्या  सरकार  इस  बारे  में
 विचार

 कर  रही

 है  ?

 डा०  प्‌०  का  देवी ख  :  इस  प्रकार  के  बहुत  से  केन्द्रों  की  स्थापना  हो  भी  चुकी है  ।

 श्री  फोटोज  गांधी  :  मानो  मंत्रो  के  विभाग  में  एक  ऐसा  भो  विभाग  जो  भेड़-बक  रियों
 नि

 वर्ग रह  कौ  गिनती  करता  है  ।  क्या  वह  बता  सकते  हैं  कि  से  डर-चर्का  रियों  को  तादाद  बढ़  रही  है  घट

 रही है
 ?

 sit  न  प्र०  जेन  :  इसके  लिये  जरगर  अ्रलाहिदा  सवाल दे  दिया  तो  ठीक  क्योंकि

 यह  इससे  उत्पन्न  az  होता है

 श्री  हंसराज  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  पशमीना  वूल  fas  तिब्बत  से  कराती  है

 क्या  besa  सरकार  अपना  कोई  डेपुटेशन  ईरान  की  तरफ़  जहां  पशमीना  ऊन  होती  है  शर

 वहां  से  इस  किस्म  की  बकरियां  लाने  का  इन्तजाम  किया  जिससे  पद् टामी ना  ऊन  य  पदा  हो

 सके  गैर  इस  बारे  में  दिक्कत  न  हो  ?

 डा०  To  दाਂ  देगा  एसा  कोई  प्रस्ताव  फिलहाल  हमारे  सामने  नहीं  है  ।

 श्री  ज्०  स०  तारिक :  में  यह  जानना  चाहता  हूं हूँ
 fae  ऊन  जो  कि  कश्मीर  की  सनत  के  लिये

 बेहद  जूरी  हैऔर  काश्मीर  के  शाल  वगेरह
 दु  TTI

 में  भेजे  जाते  ATIATT  में ऊप  को  तरक्की

 देने  के  लिये  हकूमत  ने  कौन  से  इक़दामात  किय ेहैं  ?
 ह me  नकल  «ा

 मूल  ७ भ्रंग्रेजी  में
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 डा०  पृ०  alo  देशमुख
 :

 जम्मू
 तथा

 काश्मीर  में  हम
 २४

 विस्तार  केन्द्रों  की  स्थापना  करने

 बाले  इन  में  से  १७  तो  स्थापित भी  हो
 चुके  हैं

 ।

 tet  दी०  चल  शर्मा  :  पंजाब  कौर  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  cada  क्षेत्रों  में  क्या  किया  जा

 रहा है  कौर  कया  इन  क्षेत्रों  को  इस  योजना  में  शामिल  किया  गया  है  ?

 डॉ०  पं०  दा०  देशमुख
 :

 में  समझ  नहीं  सका
 |

 महोदय  :  वे  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  कया  पंजाब
 उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय

 क्षेत्रों  में  कोई  विशेष  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्री  दी०  चं०  मैं  यह  भी  जानना  चाहता हूं  कि
 क्या

 बादामी रंग  की  भेड़ों  पर  ही  जोर

 दिया  जाता  है  या  काले  रंग  की  भेड़ों  पर  भी  ?

 डा०  पृ०  ato  देशमुख  :  भेड़ें  विभिन्न  रंगों  क़ी  होती हैं
 ।

 भुवनेश्वर  मं  कुक्कुट  ज

 1*  १९६१०.  थी  पाणिग्रहण  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  २०  १९५८  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ३५८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 क्या  भुवनेश्वर  में  प्रस्तावित  कुक्कुट  फार्म  के  निर्माण  में  तब  से  कोई  प्रगति  हुई  है  ;

 कती  गई  लागत  में  से  श्री  तक  कितनी  राशि  व्यय  हो  चुकी  है  ;  शर

 क्या  निर्माण  art  की  प्रगति  संतोषजनक  समझी  जाती  है  ?

 कृषि  मंत्री  (Sto  प॑०  हा  :  जी  हां  ।  ज़मीन  ले  ली  गयी हूं  ate  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  उस  पर  का  जंगल  साफ  कर  रहा  प्रति  रूप  से  निर्माण होने  तक  के  लिये

 भुवनेश्वर  के  हवाई  झ्  के  उन  हंटरों  जिनका  इस्तेमाल  नहीं  होता  है  कौर  जो  सैनिक  उड्डयन

 अधिकारियों  के  परिवर्तित  किया  जा  रहा  है  ate  राज्य  के  लोक  निर्माण  विभाग  at

 राशि  दे  दी  गई  है  ।  छः  विशाल  डिम्बौषकਂ  उड़ीसा  सरकार  क़ो  उपलब्ध  कर  दिये  गये  हैं  ।  फामं

 के  भार  साधक  अधिकारी  कौर  अन्य  आवश्यक  कर्मचारी  भर्ती  किये  जा  रहे  हैं  ।

 लगभग  ४५०,०००  रुपये  |

 फार्म
 को

 यथा  संभव  शीघ्र  चालू  करने  के  लिये  प्रत्येक  संभव  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 निर्माण  कार्य  जंगल  साफ  होने  के  बाद  ही  वास्तव  में  प्रारम्भ  होगा  |

 शी  पाणिप्रही  :
 भुवनेश्वर  में  इस  प्रादेशिक  कुक्कुट  फार्म

 की
 स्थापना

 के
 लिये  जो  भूमि  ली

 गई  है  उसका  कुल  क्षे  सफल  कितना  है  ?

 पर  दा०  देशमुख  इसके  लिये  मुझे  पूर्व  सूचना  चाहिये  ||

 श्री  पाणिग्रहण
 :

 उड़ीसा  में  यह  जो  प्रादेशिक gage  म  स्थापित  किया  जा  रहा  है  मोटे

 तौर  पर  उसकी  farce  कया  हैं  ?

 ats  में

 Incubators.
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 १डा०  पर  देशमुख  :
 इस  फार्म  के  प्रारम्भिक  कृत्य  ये  हैं  Fez  के  राज्य  कुक्कुट

 को  भ्राघारभत  स्टाक  के  लिये  एक  दिन  केਂ  बढ़िया  चीजों  का  प्रजनन  उन्हें

 कलित  बनाना  उनका  संभरण  करना  |  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रमित  जिन  ३००

 करकट  विस्तार  व  विकासਂ  खण्डों  की  स्थापना  की  जा  रही  है  उनके  लिये  शभ्रावश्यक  कर्मचारियों

 लिये  प्रशिक्षण-केन्द्र  का  कार्य  करियर  ।  सम्बन्धित  प्रदेशों  की  कुक्कुट  प्रजनन  सम्बन्धी  समस्या ग्र ों

 जैसे  निवास  इरादी  के  बारे  में  व्यावहारिक  गवेषणा  करना  |

 सेठ  गोबिन्द दास  ?  क्या  भवनेदुव  क  सद  तथा-स्थान  के  सिवा  गवर्नमेंट  को  काम

 क  लिए  देश  में  कोई  cae  स्वान  नहीं  मिल  रहा  ह

 डा०  प्‌०  श्मा  देशमुख  :  काफी  स्थान  हम  सिलेक्ट  करने  वाले  ह  यह  एक

 उडीसा के  लिए  ह  |

 दिल्‍ली  के  गांवों  में  दूघ  की  मात्रा

 १९११.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  क़ी  कृपा  करेंगे कि

 कौर द्ल्लीं  के  गांवों  में  दूध  की  मात्रा  बढ़ाने  की  दिशा  में  कहां  तक  प्रगति  हुई  है

 इस  समय  कितना  दूध  गांवों  से
 नगर  को  भेजा  जाता है

 ?

 कृषि  मंत्री  उठ  lo  :  )  दिल्‍ली  के  गांवों  में  दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिये  ये  कदम  उठाये  गये  हैं  —ov

 (१)  ढोरों  का  सुधार  करने  के  लिये  तमाम  गांवों  में  सुधरी  हुई  नसल  के  सांडों  का

 इन्तज़ाम कर  दिया  गया  है  ।

 (2)  नांगलोई  गांव॑  में  एक  ग्रार्टीफिशल  इंसेमीनेशन  सेन्टर  स्थापित  कर  दिया  गया  हे

 (३)  ३००  भ्रमणी  नसल  के  बछड़ों  के  लिये  सबसिडी दी  है  ।

 (४)  देहाती  क्षेत्रों  में  पशु-विकास  कार्य  की  देखभाल  करने  के  लिये  वेटेरिनरी

 असिस्टेंट  सर्जन्स  का  इन्तज़ाम  कर  दिया  गया  है  |

 गांवों
 से

 लगभग  Xoo  मन  प्रति  दिन  |

 fait  हेम  बिखरा  अंग्रेजी
 में

 भी  ।

 महोदय  :
 जी  हां  ।

 पश्चात  उत्तर  अंग्रेजी  में  भी  पढ़ा

 श्री  नवल  प्रभाकर :  माननीय  मंत्री  महोदय ने  कहा है  कि  दिल्‍ली में  इस  समय  ३४५००  मन

 दूध  का  उत्पादन होता  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 दिल्‍ली

 शहर  के  लिये  कितने  दूध  क़ी  श्रावस्यकता

 य  उचावा  कोफेिटॉगट  an  caren  भाज्य  टमीटपगरलनन  को  उत्पादन

 को  बढ़ाने  के  लिये  गवर्नमेंट  क्या  प्रयत्न  कर  रही  है  ?

 डा०  पं०  Mo  देशमुख  :  हमारा  अन्दाज़ा यह  है  कि
 ७,०००

 मन  की  झ्रावश्यकता  है  |

 दन  को  बढ़ाने  के  लिये  काफो  कोशिश  की  जा  रही  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  नवल  प्रभाकर  :  में  जानना  चाहता  हुं  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  की  झ्र  से  केन्द्र  के  पास  क्या

 कोई  इस  प्रकार  का  सुझाव  कराया  है  कि  दिल्ली  के  ग्रामीण  इलाकों  में  कुछ  ऋण  दिया  जाय  जिससे

 वे  अपने  पथरों  क़ी
 तादाद  बढ़ा  सकें  या  और  अधिक  सहकारी  समितियों  की  स्थापना  कर  सकें  ताकि

 दूध  का  उत्पादन  बढ़  सके  ?

 डा०  पृ०  शाण  देशमुख  :  दिल्लो  के  य ू०  पी०  से  भी  कुछ  दूध  war है  ।  जो  भ्रंदाजा

 मैंने  बताया  है  वह  दिल्‍ली  के  गांवों  का  है  ।  जो  कुछ  भी  मदद  हो  सकती  है  दी  जाती है  क्योंकि

 हम  चाहते  हैं  कि  इन  केद्रों  को  दें  |

 सुशीला  नायर  :  दिल्‍ली  के  लोगों  को  जीवाणुरहित  ग्रोवर  श्रन-प्रपमिश्रित  शुद्ध

 दूध  के  संभरण  के  लिये  क्या  व्यवस्था
 की

 गई  है
 ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्रा  wo  प्र०  दिल्ली  में  दूध  की  डेरी  स्थापित  करने की  एक

 योजना  है  ।  राशा  है  कि  यह  शझ्रागामी  अगस्त  में  काम  करनें  लगेंगी  ।  '
 पहली  प्रावस्था में  यह

 रोजाना  ७,०००  मन  र्  तैयार  किया  करेगी  ।  इस  में इस  परिमाण को  १२०००  मन प्रतिदिन

 तक  बढ़ाने  की  क्षमता  होगी  |  इस  योजना  के  ही  एक  भाग  के  रूप  में  दूध  को  ठंडा  करने के  ३०

 केन्द्र  स्थापित  किये  जायेंगे  जहां  दूध  की  रासायनिक  ae  रोगाणु विषयक  दोनों  प्रकार  की  जांच  की

 जायगी  इसको  यहां  जमा  करके  ठंडा  करने  के  बाद  नीरोग  कौर  जीवाणु  रहित  बनाने  के  लिये

 डरी  में  ले  जाया  जायगा  ।

 सुशीला  नायर :  कया  इस  डेरी  की  योजना  में  दिल्‍ली  शहर  से  ढोरों  को  हटा  देने की

 कल्पना की  गई
 रोक

 यदि
 तो

 ढोरों  कों  यहां  से  हटा  कर  दूध  के  उत्पादन  के  लिये  उपयुक्त

 स्थानों  पर  ले  जाने  की  कब  तक  की  जा  सकती  है  ?

 श्री  ०  प्र०  जी  यह  भी  इस  योजना  का  ही  ग्रेग  अर्थात् ईस समय ईस  समय

 जो  ढोर  दिल्‍ली  में  है  उन्हें  ग्राम्य  क्षेत्रो ंमें  हटा  दिया  जायगा  ।  हम  इसके  लिये  जमीन  लेना

 चाहते  थे  लेकिन  इसके  रास्ते  में  कठिनाइयां  हैं  ।  अरब  जमीन  लेने  के  लिये  नये  सिरे  से  कोशिश  जारी

 की  जा  रही  है  ताकि  ढोरों  को  देहाती  क्षेत्रों  में  ले  जाया  जा  सके  ।

 पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय  :  क्या  गवर्नमेंट  के  पास  ऐसी  कोई  शिकायतें  पराई  हैं  कि

 आर्टिफिशल  इंसेमिनेशन  से  जो  बछड़े  पैदा  होते  उसकी  वजह  से  दूध  कुछ  कम  होता  है  ?

 श्री  श्र०
 प्र०  जन  :  ऐसी  कोई  शिकायत नहीं  भाई  है  बल्कि  इसके  बरखिलाफ  जहां  हमने

 देखा  है  कि  भ्राटिफिशल  इंसेमिनेशन  से  जो  बछड़े  बछड़ियां  पैदा  हुये  हैं  वे  काफी  तन्दुरुस्त  कौर

 अच्छे  हैं  ।

 श्री  सिंहासन
 म

 जानना  चाहता  हूँ
 कि

 क्या  ag  स्कीम  केवल  दिल्ली  site
 दिल्‍ली  के

 गांवों  के  लिये  ही  लाग्‌  है  या  wea  क्षेत्रों  में  भी  इस  तरह
 से

 दूध  का  प्रबन्ध करने  का  विचार  किया

 जा  रहा है  ?

 श्री Ho  प्र०  जैन  :  इतनी  बड़ी  स्कीम
 तो

 दिल्‍ली  के  लिये  ही  है  क्योंकि  दिल्‍ली  एक  बहुत

 बड़ा  शहर  है
 ।  दूसरी  मुकाबल तन  छोटी  स्कीमें  तमाम  देश  के  वास्ते  न् भ्रौर  उनमें  से  चार  या

 पांच  स्कीमें  यू
 ०  पी०  को  भी  दी  गई  हैं  |

 मूल  wast  में
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 श्री  ईश्वर  नय्यर  :  क्या  प्रस्तावित  डेरी  फार्म  में  दूध  को  बोतलों  में  भरने  ौर  उसे

 नीरोग  बनाने  की  कोई  योजना  है  ?

 श्री  श्र०  प्र०  जेन  :  दूध  को  नीरोग  उसे
 जीवाणु  रहित

 में  भरने

 कौर  फिर  लगभग  १०००  दूध-स्टालों  की  माफ  त  उसके  वितरण  का  प्रबन्ध  किया  जायगा  |

 ध्रिध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  ही  समय  पहले  श्री  कृष्ण प्पा  इसी  प्रकार  के  एक  का  उत्तर

 दे  चुके हूँ  यह  पूछा  गया  था  कि  क्या  गाय  ate  भंस  के  दूध  में  कुछ  अन्तर  होता  है
 यदि

 अन्तर  नहीं  होता  तो  वे  गाय  का  दूध  क्यों  नहीं  दे  सकते  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  भैस  के  दूध  में  बहुत  सी

 चीज सिलती हैं  और  यह  डेरी  फार्म  मुख्य  केन्द्रों के  लिये  होगा  स्कोर  छोटे  क्षेत्रों के  लिये  यह  भिन्न

 प्रकार  का  होगा  |  मेरे  ख्याल  से  पुरी  बातों  का  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।  aa  फिर  यह  प्रश्न

 राया है  |  यदि  किसी  माननीय  सदस्य  ने  wa  तक  इस  विषय  पर  प्रश्न  न  पूछा  हो  तो

 पूछ  सकते हैं

 श्री  सरकार  का  इरादा  गांवों  से  दूध  लेकर उसे  ठंडा  करने  के  बाद
 दिल्‍ली

 के

 सीटों  द्वारा  उपभोग के  लिये  केन्द्रों  में  ले  जाने  का  है  ।  इस  बात  के  लिये  क्या  व्यवस्था  की

 कि  गांव के  लोगों  को  बैक  उपभोग  के  लिये  इस  प्रकार  का  दूध  मिल  सके ?

 fat  प्र०  जैन :  इरादा यह  नहीं  है  कि  गांवों  का  एक-एक  बूंद  ga  दिल्ली  जाय

 उसका  कुछ  भाग  दिल्‍ली  कौर  दोष  भाग  उनके  उपभोग  के  लिये  बचा  रह  जायगा  |

 प्री  बर्मन
 :  में  यह  जानना  चाहता  था  कि  ठंडा  किया  eo  कुछ  दूध  गांवों  में  खपत  की

 दृष्टि  से  वितरित  किया  जायगा  या  नहीं  ।

 श्री  श्र०  प्र०  जैन
 :  योजना में  यह  बात  नहीं  ठंडा  किये  हुये  दूध  को  नीरोग

 कौर

 जीवाण्‌ रहित बनाने रहित  बनाने  के  लिये  केन्द्रीय  डेरी  में  लाया  जायेगा  |

 श्री  tata  :  क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  व्यवस्था  कर  दी  है  कि  इस  समय  जो  हजारों

 ग्वाले  बाजार  अलग  अपना  काम  हहे हं  उनका  काम  प्रचानव  ही  ठप  न  हो  जाय  बल्कि

 उनका  काम  भी  चलता  रहे  ?

 श्री  यह  प्र०  जन  :  हमें  oa  है  कि  उनकी  अ्राधिक  स्थिति  में  सुधार  ही  होगा  क्योंकि

 उनका  सारा  दूध  केन्द्र  में  खरीद  लिया  जायगा  कौर  उसके  गुणों  के  आधार  पर  उसके  दाम  दिये  जायेंगे
 ।

 गश्रघ्यक्ष  महोदय :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  श्राइवासन  देंगे  कि  सब  को  दूध  का  संभरण

 जायगा

 श्री  प्र०  बरातें
 कि  सब

 उसके.दाम  चुकाने  को  राजी हों
 ।

 मूल  waist  में
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 तुमको  रिन
 पत्तन  का  विकास

 +

 |  भरी  हेम
 बस्रा  :

 श्री  सुधार

 pera
 श्री  इल या  परमाल  :

 श्री  सुनाया
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  तुमको  रिन  पत्तन  को  विकसित कर  उसे  बड़ा  पत्तन  बनाने  का  निश्चय

 किया  है  ;  ak

 यदि  तो  इस  पर  कुल  कितना  व्यय  होने  की  .  संभावना है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  कौर

 तुमको रिन
 पत्तन  को  तृतीय  योजना

 में  विकसित
 कर  बड़े  पत्तन  का

 रूप  देने  का
 प्रश्न  भी

 ।

 श्री  हेम  बस्रा  क्या  यह  सच  है  कि  तूती को  रिन  पत्तन  विकास  परिषद  की  कौर  से  एक  श ट

 मण्डल  श्री  पाटिल ate  श्री  राज  बहादुर  से  मिला  था  कौर  उन्होंने उसे  यह  श्रीनिवासन  दिया था

 इस  योजना  को  क्रियान्वित  किया  जायगा  ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  पाटिल  )  :  qe  ठीक है  कि  शिष्टमंडल

 मुझसे  मिला  था  लेकिन  मेरा  ख्याल  है  कि  किसी  मंत्री  ने  उसे  यह  आश्वासन  नहीं  दिया  कि  इस  योजना

 को  क्रियान्वित  किया  जायगा  ।  उन  से  कहा  गया  था  कि  इस  पर  सक्रिय  ae
 .  सहानुभूतिपूर्ण

 ढंग

 से  विचार  किया  जायगा  ।

 श्री हेम  बया  क्या  इस  पत्तन  विकास  परिषद  ने  भ्र पनी  मर्जी से  इस  समस्या  की

 जांच  करने  के  लिये  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  हेअर  इस  विशेषज्ञ  समिति  ने  इस  पत्तन  का

 प्रावस्था  भाजपा  विकास  करने  के  बारे  में  कुछ  सिफारिशें  की  हैं
 ?  यदि  तो  क्या  सरकार  नें

 wa तक  उन  सिफारिशों की  जांच  कर  ली  है  ?

 श्री  स०  का०  पाटिल
 :  भ्रनुदानों

 की
 मांगों  पर  बोलते  समय  में  काफी  स्पष्ट  रूप  में  बता

 चुका हूं
 कि

 हम  इसे  काफी  निश्चित  रूप  से  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  का  विचार

 कर  रहे  हैं  प्रौढ़  यह  देख  रहे  हैं  कि  इसकी  लागत  कितनी  होगी  शादी  ।  इस  समय  इससे  अधिक  कुछ

 कहना  अ्रनावश्यक  होगा  |

 श्री  तिरुमल  राव
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  तूतीकोरिन  पत्तन  से  मुख्य  रूप  से  कोयले  नमक

 का  कौर  निर्यात  होता है  ?

 fat स०  का०  पाटिल :  हो  सकता हैं  तृतीको  रिन  पत्तन  महत्व  के  बारे  में  हमारे

 मन  में  कोई  संदेह  नहीं  है  ।

 श्री  तिरुमल
 राव

 :
 मैँ  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि
 बड़े  पत्तनों  के  रूप  में  विकसित  करने  के

 लिये

 पत्तनों  को  किस  झ्राधार  पर  शामिल  किया  जाता  क्या वे  द्र पार
 के

 व्यापार  में  योग  प्रदान

 करते  हँ  Rallis

 मूल  wast  में
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 tet  राज  बहादुर
 :  इस  प्रशन  का  fore  व्यापार-वाणिज्य  और  आसपास  के  इलाकों  से

 जानें  वाले  यातायात  की  आवश्यकताओं  से  सम्बन्धित  कतिपय  ad  विदित  बातों  पर  निर्भर  करता

 अलावा
 माननीय  सदस्य को  पता  है

 कि  हमने एक
 समिति  भी  नियुक्त  की  है  जो

 इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  कि  ऐसी  परियोजनाओं  में  से  प्रत्येक  को  क्या  प्राथमिकता  दी

 जाय  |

 पुन्नी  तंगामणि  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  मंगलोर  कौर  तूतीकोरिन  दोनों  को  बड़े

 पत्तनों  के  रूप  में  विकसित  करने  की  कार्य  वाही  की  जायगी ।  जो  आरंभिक जांच  की  गई  है  उसके

 लिये  चालू  वर्ष  में  शौर  भ्र गले  वह
 के  लिये  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 श्री राज  बहादुर  :  जहां तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  है  कोई  विशिष्ट  राशि  मंजूर

 नहीं की  गई  लेकिन  कुछ  आरंभिक  सर्वेक्षण  प्रारम्भ किये  जा  रहे  हैं  |  यातायात का  सर्वेक्षण

 an  विशेषज्ञों  के  प्रस्ताव  के  agar  विभिन्न  रेखणोंਂ  पर  fara  भी  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  त०  ao  बिट्ठल  क्या  यह  सच  है  कि  बड़े  पत्तन  के  रूप  में  विकसित  किये  जाने

 के  लिये  किसी  छोटे  पत्तन  के  लिये  ae  जरूरी  है  कि  उससे  ५  लाख  टन  यातायात  होता  हो--भ्र

 कया  सेतुसमुद्रम  परियोजना  के  भ्र लावा  तुमको रिन  बन्दरगाह  को  भी  विकसित  किया  जायगा  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  मुझे  एसे  किसी  मानदण्ड  का  तो  पता  नहीं  है  लेकिन  आधिक  पहलू

 पर  तो  विचार किया  ही  जायेगा  ।  यहीं  बात  है  जिस  पर  विशेषज्ञ  सदा  से  विचार  करते  जाये  हैँ  ।

 ma  तक  कुल  मिला  कर  सात  विशेषज्ञ--व्यक्ति  a  निकाय  तूतीकोरिन  पत्तन  की

 जांच
 कर  चुके हूँ  |

 fat  जोखिम  श्रात्वा  सरकार  ने  मंगलौर  को  बड़ा  पत्तन  बनाने  के  निर्णय

 की  घोषणा  की  थी  श्र  wa  मंत्री  जी  कहते  हें  कि  तूतीकोरिन  पर  तृतीय  योजना  में

 विचार  किया  जायगा  ।  का  बाढ़  का  नम्बर  कौनसा  होगा
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 कई  पत्तन हैँ  |  इससे  यह  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |  माननीय  सदस्य  पृथक

 ।

 श्री  नंजप्पा  :  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  हूं  कि  यह  मसला  विचाराधीन है  ।  क्या  इस  योजना को

 तृतीय  प्योजना  में
 शामिल

 किया  जायगा  ?

 felt  राज  बहादुर
 :  हम  इस  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 fot  तीसरा  राव  :  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  था  कि  मध्यम  प्राकार  के  पत्तनों  के  विकास  के

 सम्बन्ध  में  जांच  करने  के  लिये  उन्होंने  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।  इस  समिति  का  जांच  कार्य  किस

 में  उसका  प्रतिवेदन  कब  तक  क़ी  क्या  इस  प्रतिवेदन  के  ऐसे  समय  से

 जाने  क़ी  सम्भावना  हैं  जिससे  सिफारिशों  पर  विचार  कर  इसे  तीसरी  योजना  मं  शामिल  किया  जा

 सके ?

 थी  राज  बहादुर  :  हम  इसरानी  कर  सकते  हैँ  क्योंकि  यह  समिति  विकास  परामर्शदाता  के

 सभापतित्व  में  बनायी  गयी हूँ  |  यह  पत्तनों  के  गुणों-्रवगुणों  पर  विचार  कर  रहित  ।  हमें

 arn हे  कि  काफी
 समय  रहते  कुछ  प्रस्ताव  ्ध्ज तयार नरन लकन  हो  जायेंगे

 र
 हम  उन  पर  विचार

 कर
 लेंगे

 ।
 प्

 मल  अंग्रेजी  में

 *Alignment
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 fat  दासप्पा  :
 कस्तूर  भाई  लाल  भाई  fate  ने  बम्बई  कौर  कोचीन  के  बीच  एक  बड़ा  पत्तन

 बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  था  are  उसकी  सिफारिशें  पिछले  ore  वर्षों  से  बिना  क्रियान्विति

 हुए  पड़ी  हैं  ।

 थी  स०  का०  पाटिल  :  बम्बई  और  कोचीन  के  बीच  में  ही  है  ।

 Tae  महोदय  :
 प्रशन  तूती क्रो रिन  पत्तन  के  बारे में  है

 ।
 मेँ

 देखता  हूं  कि
 जो

 भी प्रदान

 इस  सभा  के  समक्ष  ग्रा ता हू हूं  वह  बढ़ता  जाता है  |  यदि  प्रश्न  किसी  एक  नदी  या  प्रतन  के  विषय  में  होता

 है
 तो

 भारत
 क़ी  सभी

 नदियों  कौर  पत्तनों  के  बारे  में  पूछना  शुरू  हो  जाता  हे
 ।  इस

 कातो
 कभी  तरन्त  नहीं

 होगा

 कुण्डा  जल-विद्युत  परियोजना

 1१६१४.  श्री  नंजप्पा  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुण्डा  जल  ड् ् वद्यत्‌ १६४ ४  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  कार्यक्रमानुसार  चल  रहा  है  ;

 यदि  तो  बिजली  पैदा  करने  वाला  पहला  बिजलीघर कब  तक  तैयार  हो  जायेगा ?

 सिंचाई  ate  विद्युत  उपमंत्री  :  जी  हां  ।

 दोनों  बिजली  घरों  के  सभी  बिजली  पदा  करने  वाली  यूनिटों  के  PEGO—KR  तक  पुरे

 हो  जाने  की  है  ।

 part  नूंज़प्पा  :  दूसरा  बिजलीघर  कब  से  बिजली  पैदा  करना  प्रारम्भ  कर  देगा  ।

 श्री  हाथी  :  तनों  बिजलीघर  PEKO—KR  के  पन्त  तक  कार्य  आरम्भ  कर  देंगे
 ।

 शी  ईश्वर  नय्यर  :  ये  दोनों  बिजलीघर  कितनी  बिजली  पैदा  कर  सकेंगे  ?

 श्री  हाथी
 :  १८०,०००  किलोवाट  |

 fat  तंगामणि
 :  कनाडा  से  सामान  के  रूप  में  जो  सहायता  खाने  वाली  थी  क्या  वह  गयी

 fart  हाथी
 :  जी  हां  हमें  कोलम्बो  योजना  के  अ्रधीन  सहायता  मिल  रही  है  ।

 दासप्पा  :  प्रत्येक  किलोवाट  ates  की  लागत  कितनी  होगी  ?  यह  कितनी  बैठती  ?

 16.1 |  हाथी  :  १८०,०००  किलोवाट  की
 कुल  लागत  ३५  करोड़  रुपये  होगी  |

 पश्  क्या  कनाडियन  टेक्नीशियन  we  भी  परियोजना का  निदेश  कर  रहे  हैं  या  यह

 कार्य  भारतीयों  द्वारा  किया  जा  रहा है  ?

 वि
 पति  हाथी  :  भारतीय

 इंजीनियर
 यह  किये  कर  रहे  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 तुंगभद्रा  निम्न  स्तरीय  नहर  योजना

 1*  PEQK  श्री  रामी  रेड्डी  :
 क्या  सिचाई  कौर  बिद्अत-क  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  तुंगभद्रा  निम्न  स्तरीय  नहर की  आस्तियों  के  विभाजन  के  सिलसिले

 में  २५  शौर  २६  १९४५९  को  राष्ट्र  प्रदेश  ग्र  मैसूर  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  का  एक  सम्मेलन

 gar था  ;

 यदि  तो  उसमें  क्या  निर्णय
 किये  गये  ;

 इस  बैठक  में  क्या  किन्हीं  wea  विषयों  पर  चर्चा  क़ी  गयी  थी

 क्या  कुछ  मसले  केन्द्र  को  पंचनिणंय  के  लिये  सुपुर्दे  किये  गये  कौर

 (=)  यदि  तो  इस  मामले  में  केन्द्र  ने  क्या  कार्यवाही  की  हू  ?

 सिंचाई कौर  विद्युत  उपमंत्री
 :  (=)  लोक-सभा  पटल  पर  एक

 विवरण  रखा  जाता  हूं  ।  परि  face  ६,  अनुबन्ध  संख्या  १२६]

 श्री  रामी  रेड्डी
 :

 भाग
 कौर

 के
 उत्तर

 में  कहा  गया  हूं  कि  समझौता  नहीं

 हो  सकी  ।  भाग  के  उत्तर  में  कहा  गया  हूँ  कि  बैठक  में  कुछ  मसलों  पर  चर्चा  हुई  थी  ।  इससे  क्या

 मैँ  यह  कि  भाग  में  जिन  मसलों  का  जिक्र  किया  गया  ह  उन  पर  समझौता  हो  गया  है  या

 उनके  बारे  में  भी  चर्चा  चल  रही  हूं  ?

 हाथी
 :

 कुल  मिला  कर  २४  बातों
 पर

 चर्चा  होनी  थी  जिनमें  से  os  के  बारे  में  समझौता

 हो  गया  है  ।  भाग  (7)  में  उल्लिखित ४  बातों के  बारे  में  समझौता  नहीं हो  पाया

 पर
 FEyE  में  होने  वाले  अ्रगले  सम्मेलन  में  चर्चा  की  जायगी  ।

 Patt
 रामी  रेड्डी  :  क्या  इन  मसलों  का  फैसला  करने  के  लिये  कोई  सिद्धान्त  निर्धारित  किये

 गये  हैं  ?

 श्री  हाथी  :  प्रत्येक  बात  का  निर्णय  किसी  सिद्धान्त  के  आघार  पर  ही  होता है  लेकिन  प्रत्येक

 बात  पर  स्थानीय  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  निर्णय  किया  जाता  है  |

 श्री  बासप्पा
 :

 कया  तुंगभद्रा  वर्क़  शाप  से  कोई  काम  गया  उससे  क्या  काम  लिया

 जाता  वह  काम  कर  रही  है
 ?

 श्री  हाथी
 :

 तुंगभद्रा  वर्कशाप  वाणिज्यिक  आधार  पर  चलाई  जा  रही  हूं
 ।

 हाल  ही  में  हमें

 चम्बल  2३  से  भी  आडर  मिले  है  ।  दोनों  राज्य  इस  बात  से  सहमत  हो  गये  हैं  कि  उसका  प्रबन्ध  निगम

 के  रूप  में  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  झा चार
 :  विवरण में  कहा  गया  कि  जिन  विषयों  पर  समझौता  नहीं  हो  सका  उन्हें  केन्द्र  के

 सुपुर्द कर  दिया  गया  हँ  ।  इस  मसले  का  निर्णय  करने  के  लिये  केन्द्र  कया  व्यवस्था  करेगा  भ्र  वह

 fou  हाथी  :
 यह  कुछ  अधिका रियों

 के  T4-fay
 के

 रूप  में  होगा  ।
 -_

 मूल  प्र ग्रेजी  में
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 श्री  मोहम्मद  जलाशय  के  निर्माण  ८  दारान  में  जो  ऋण  शर  दायित्व  आरा  गये  थे

 क्या  उनका  बंटवारा  किया  गया  कौर  fa  तो  किस  आधार  पर  ?  प्रत्येक  राज्य  को  इसका दि
 द

 कितने  प्रतिशत  वंश  दिया  गया  है  ?

 tat  हाथी
 :  वास्तव  में  दायित्वों  का  बंटवारा  ही  ऐसी  असाधारण  बात हैं जिसका  हमने  निर्णय

 कर  लिया है  |

 श्री  to  ब०  विद् वल राव  :  तुंगभद्रा  विशाल  के  बारे  में  यह  कहा  गया हे
 कि  उन्हें  निगम  बनाने

 की  सलाह  दी  गयी
 हैं

 ।  यदि  निगम  बनाया  गया  तो  क्या
 कुछ

 वित्तीय
 सहायता

 दी  जायगी  ?

 श्री  हाथी  :  फिलहाल  तो  उनके  पास  काफी  मशीनें  हैं  ।  लेकिन  यदि  faeen x  करने  की  जरूरत

 झ्र ौर  उन्होंने  केन्द्र  से  सहायता  मांगी  तो  उस  पर  विचार  किया  जायगा  |

 श्री  बासप्पा  :  कया  त्ाघ्र  भ्र ौर  मसूर  के  बीच  बिजली  के  बंटवारे  के  बारे  में  कुछ  समझौता

 हो  गया  हैं
 ?

 थ्रो  जहां  |

 fort  बासप्पा  :  इसका  आधार  कया  हैँ  ?

 थी  हाथी
 :  ?  ३  हें  ।  शेरवानी  का  काम  हो  जाने  पर  यह  हो  जायगा  |

 श्री  रामी  रेड्डी  :
 जिन  बातों  के  बारे  में  समझौता  नहीं  हो  पाया  उनके  सम्बन्ध  में  प्रति

 का  दृष्टिकोण  क्या  था  ?

 श्री  हाथी
 :  दोनों  सरकारों  के  दृष्टिकोण  पूछे  गये  हैं  ।  हमें  उन  बातों  के  सम्बन्ध  जिन  पर

 समझौता  नहीं  हो  पाया  उनके  विचार  अभी  नहीं  मिले  हैं  ।

 बाइकिंग  विमान

 +

 1  १६१७.
 श्री  को

 डियाज
 :

 श्री  वॉरियर

 क्या  तथा  संचार  मंत्री
 ४  2EKE  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  sok  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  इण्डियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  ने  अय  तक  वर्किंग

 को  बेचने  के  बारे  में  कोई  फैसला  किया  हू
 ?

 judas  उदयन  उपमंत्री  सु ही उद्दीन  )
 जैसा  कि  लोक-सभा में  R—VR-AXY  के

 कित  प्रश्न  संख्या  १०  १५  के  उत्तर  में  पहले  बताया  जा  चुका  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन ने  इस  सम्बंध

 में  यह  निश्चय  किया  है  कि  जब  भी  सम्भव  हो  सके  वह  उन्हें  बेचने  को  तैयार  है  ।

 श्री  कौडियाल  क्या  यह  सच  हे  कि  इनको  खरीदने  के  लिए  ब्रिटेन  की  एक  फर्म  ने  QY,cco

 प्रति  विमान  का  मूल्य  लगाया  था  मगर  कारपोरेशन  नें  इनको  बेचने  से  इन्कार  कर  यदि

 तो  इसक  नया  कारण  थे  ?

 पथरी  मुही उद्दीन  मुझे  इस  प्रस्ताव  का  कोई  ज्ञान  नहीं  है  ।  किन्तु  कारपोरेशन इनको

 बेचने  के  लिये  wae
 अभिकरणों  द्वारा  प्रयत्न  कर

 रही है

 मूल  प्रंप्रेजी  में
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 fat  कौडियाल
 :.  क्या

 इनको  खरीदने  के  लिये  देश  के  भीतर  से  कोई
 प्रस्ताव  पाया

 है
 ?

 श्री  मुहिम  द्दीन  मझे  इसका  कोई  ज्ञान  नहीं  ।

 श्री  तंगामणि  :
 मंत्री  महोदय ने  ११-१२-५७  को

 कहा  था
 कि  कारपोरेशन ने  इन  जहाज़ों

 को  बेचने  का  निश्चय  कर  लिया  है  |  ४  मार्च  को  यह  बताया  गया  कि  १२  जहाज़  ७  दिल्‍ली

 में  ५  बम्बई  बेकार खड़े  हैं  ।  इन  १२  जहाज़ों को  निकालने  मेट्रो  कितने दिन  लग  जायेंगे  ।

 vat  मुही उद्दीन  :  जैसा  कि  मैंने  अभी  बताया  है  निगम  उनको  बेचने  का  भरसक  प्रयत्न

 कर  रहा है  ।  किन्तु  art  कल  पिस्टल  इंजनों  वाले  विमानों  की  मांग  ज्यादा  नहीं  है
 ।

 फिर  भी

 जब  कभी  हमें  उचित  मूल्य  मिलने  का  दिखाई  देगा  हम  उनको  बेचने
 को

 तैयार  हैं ।

 शी  जोखिम  आल्वा  :
 क्या  सरकार  को  मालूम  है

 कि
 att  पिछले  दिनों  डेकोटाज़

 की  खरीद

 के  बारे  में  श्रनडिजायरेबुल  एक्टीविटीज  की  शिकायत  सुनने  में झाई  थी  ate  कया  गवर्नमेंट
 ने

 इस  विषय  में  सावधानी  बर्ती  है  कि  वही  मालप्रेक्टि्सिज़  की  शिकायतें  वाकिंग  एयरक्राफ्ट  के  परचेज

 के  सिलसिले  में  न  रिपीट  हों  और  उनको  बंद  करने  के  गवर्नमेंट  ने  कया  एप्रोप्रियेट  डिसिजन

 लिया  है ?

 श्री  मुही उद्दीन  :  हम  इस  में  बहुत  सावधानी  बरतना  चाहते  हैं  ताकि  फिर  ऐसी  कंट्रोवर्सी

 न  रेज हो  ।

 शी डेस  क्या  यह  सच  है  कि  वाकिंग  विमान  गर्मी  प्रधान  देशों  के  लिये  उपयुक्त

 नहीं  हैं  यदि  तो
 क्या  उनको  खरीदने  से  पहले  इस  बात  पर  विचार  किया  गया  था

 ?

 पृश्नी  मुद् दी उद्दीन  जहां  तक  हमारा  तजुरबा  इन  विमानों  ने  हमारी  बड़ी  सेवा  की

 शर
 मैं  समझता हुं  वह  ट्रापिकल  देशों  के  लिये  बहुत  अच्छे  हैं

 इलाहाबाद  के  ग्रुप  निक  उदयन  प्रशिक्षण  कद्र  म  ट्रेनिंग  कोस

 |  श्रीधर
 :

 * RRR aft थो
 वाजपेयी  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इलाहाबाद  के  सैनिक  उद्यम  प्रशिक्षण  केन्द्र  एविएशन

 में  जनवरी  PEN  में  जो
 दो

 वर्ष  का  फ्लाइट  ट्रेनिंग  कोसेंਂ  शरू  दरा  था  वह  तक  पूरा

 नहीं  garg

 यदि  at,  तो  इसका  क्या  कारण  कौर

 उसे  पूरा  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठायें  गये  हैं  ?

 किसे  निक  उदयन  उपमंत्री  :  १४  प्रशिक्षाणा्थियों  में  से  ६

 अपनी  ट्रेनिंग  पूरी  कर  चुके  हूँ  शेष  की  ट्रेनिंग  as
 तीन

 महीने  में  पूरी  हो  जायगी
 ।

 प्रशिक्षणार्थियो ंके  टेक्नीकल  cert  में  फेल  होने  के  कारण  देरी  हो  गई  है  ।

 कुछ  अवधि  से  फ्लाइंग  इंस् ट्रक टरों का  न  मिलना  भी  देरी  का  थोड़ा  बहुत  कारण  है  ।

 कोस
 को  यथासम्भव  शीघ्र  पुरा

 करने  के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  जोखिम  आल्वा
 कया  सरकार  को  ज्ञात  है

 कि
 लड़कों

 की  एक
 बड़ी  संख्या  सैनिक

 प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  की  प्रतीक्षा कर  रही  है  ?  सरकार ने  इसके लियें  भारत  में

 तक  ऊंचे  दर्ज  का  कोई  मानने  स्कूल  नहीं  स्थापित  किया  है  |  उदयन के  भ्रध्ययन  में  इस  तरह

 की
 त्रुटि  किस  कारण  से  दिखाई  जा  रही  है

 ?

 श्री  मुही उद्दीन  :  सभी  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  इलाहाबाद  के  ट्रेनिंग  स्कूल  में

 बहुत  बढ़िया  ट्रेनिंग  दी  जा  रही  है  ।  समय-समय  पर  इसका  स्टैंड  बढ़ाने  का  भी  प्रयत्न  होता  रहता

 जहां  तक  विद्यार्थियों  की  संख्या का  प्रश्न  यह  संस्था  में  प्रशिक्षण  व्यवस्था  की  क्षमता
 सनौर

 इस
 बात

 पर
 निर्भर  करता  है

 कि
 बाद  में  कितने

 व्यक्ति  सैनिक  उड्डयन  के  कार्य में  सुगमता  से

 खप  सकेंगे  |

 सड़क  विकास  योजना

 *
 2ERR  श्री  श्रीनारायण  दास :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १६  LENE

 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ४४९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार ने  भारत की  सड़कों  के  विकास के  बारे  में  इंजीनियरों की  समिति  द्वारा

 बनायी  गयी  नयी  दीर्घावधि  योजना  पर  विचार  पूरा  कर  लिया  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा
 ?

 फे परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  राज  )  तथा (%  )
 जी  नहीं  ।.  कभी इस  पर  विचार किया  जा  रहा  इसमें  कुछ  समय  लग  जानें  की  सम्भावना  है

 क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  अनेक  अधिकारियों  से,विचार  विमश  करना

 पड़गा

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  किन्हीं  राज्य  सरकारों के  मत  प्राप्त  हुये  यदि  तो

 किन  के  ?

 श्री  राज  बहादुर  हमें  कुछ  मंत्रालयों  जैसे  स्वास्थ्य  मंत्रालय  उत्तर  मिले  हूं
 ।

 राज्य  सरकारों  के  उत्तर  की  प्रभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 fait  श्री  नारायण  दास  :  क्या  इस  पर  कोई गैर-सरकारी  समितिया  कोई  सरकारी  समिति

 विचार  कर  रही है  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  भारती  तो  हमने  इस  योजना  में  प्रस्तावित  सुझावों  के  बारे  में  राज्य

 सरकारों  व  केन्द्रीय  सरकार के  मंत्रालयों की  राय  मांगी  है  ।

 ~  Oy
 tay  श्रीनारायण  दास  :  इस  की  कार्यान्वित  पर  कितनी  लागत  rt  ?

 श्र  राज  बहादुर  २०  वर्ष  में  इस  पर  कुल  ५२,००  करोड़ रुपये  व्यय  होने  का

 लगाया गया  है  ।

 श्री  भवत  मदान  safe  माननीय  मंत्री  नें  बतलाया  कि  इस  नई  सड़क  योजना

 पर  ५२,००  करोड़  रुपये  लगेंगे  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  योजना  प्रयोग  से  कोई  परामर्श किया  गया  है

 जा  नाचा
 ry

 या  उन्होंने  कोई
 आश्वासन  दिया

 है
 कि

 इतने  रुपये
 की

 व्यवस्था की  जा

 अंग्रेजी  में
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 श्री  राज  बहादुर  :.  योजना  आयोग  से  अवश्य  परामर्श  किया  जायगा  किन्तु  उसके  पहले

 अ्रावर्यकता  समझी  गई  कि  राज्य  सरकारों  एवं  केन्द्रीय  मंत्रालयों  से  जो  कि  इससे  सम्बन्धित

 हैँ  उनसे  इस  विषय  में  पूछताछ की  जाय  कौर  उनकी राय  ली  जाय
 ।

 श्री  हेम  बस्रा  क्या  यह  सच  है  कि  चीफ़  इंजीनियरों  द्वारा  दी  गई  सिफारिशों  की  मसानी

 द्वारा  भी  जांच  की  गई  है
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  माननीय  सदस्य  को  सड़क  परिवहन  को  सड़क  योजना  के  साथ  भ्रान्ति

 नहीं  होनी  चाहिये  ।

 श्री  £.* ह ५  मु०  तारिक  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  वक्त  हिन्दुस्तान प्रौढ़  कार मीर  के

 दरमियान जो  एक  ही  रास्ता  जम्मू  काश्मीर  रोड  है  तो  इस  सिलसिले  में  क्या  हुकूमत  काश्मीर  ने  श्राप

 से  दरख्वास्त  की  है  कि  वह  पुराना  रास्ता  जिसको  कि  मुग़ल  रास्ता  कहा  जाता  है  उसको  डेवलप

 किया  जाय  जो  कि  कांगड़ा  से  बराहरास्त  काश्मीर  जाता  है
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  मैं
 इस

 ख़ास  रास्ते  के  बारे  में
 तो

 कुछ  प्रजा  नहीं  कर  सकूंगा ।

 मणिपुर  में  तु  लिहाल  हवाई  श्र्ट्डा

 + env,  श्री  ले०  mat  सिह  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 टावर
 ट  म क्या  मणिपुर  के  तुलिहाल  हवाई  ae  पर  जो  नया

 '
 बनाई गई  है  उस

 पिछली  फरवरी  में  बिजली  गिर  गई  शौर

 यदि  तो  इससे  कितनी  हानि  हुई  है  ?

 तुलिहाल  हवाई ws  पर  लड़ाई पिते निक  उडा़न  उप मंत्रो  :

 के  जमाने  का  एक  पुराना  टावरਂ  थी  उसकी  अभी  हाल  में  मरम्मत  की  गई  थी  ।  इस पर  २१
 .  FEE  को  बिजली  गिर  गई  थी  ।

 कुछ  स्थानों पर  दीवारें  गिर  गई  हैं  ग्रोवर  शीशे  भी  टूट  गये  इसको  थोड़ी  ही

 हानि  हुई  है  |  १५००  रुपये  के  लगभग  |

 श्री  ले०  mal  सिह  क्या  इसको बिजली  के  प्रभाव
 से  बचाने

 के
 लिये  पहले  कोई  उपाय

 N fer  गये  ?

 fat  मही उद्दीन
 :  ges  से  वहां  पर  कंडक्टर  लगानें  का  प्रबन्ध  किया  जा  रहा

 है

 श्री  कोकोम  श्रद्वा  :  बिजली  गिरे  हुये  चार  महीने  हो  चुके  हैं  क्या
 उसकी

 दोबारा  मरम्मत

 पुरी  हो  चुकी  है  या  भी  उसकी  तजवीज  ही  हो  रही  है  ?

 fait  मही उद्दीन
 :  इस  हवाई  ag  ox  निर्माण  कार्य  हो  रहा  है  कौर

 PEUE
 तंक

 यह  सारा  भ्रमणा  नये  सिरे  से  तैयार  हो  जायेंगी  |  इस  समय  का  इस्तेमाल  नहीं  हो  रहा  है  |

 जहां  तक
 दीवारों  शीशों  की  मरम्मत  है  वह  लगाए  पूरी  कौ  जा  रही  होंगी

 |

 प्रंग्रेजी  में
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 सोशन  टिकट

 1*  १९२५.  श्री  श्रीधर  :  कया  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पुना  से  fasatforr  टर्मिनस  तक  के  मासिक  सीज़न  टिकट  जारी

 fea  जाते  हैं

 (

 की  गई  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  पुना  से  बम्बई  तक  त्रैमासिक  सीज़न  टिकट  जारी  करने  की  मांग

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  त्रैमासिक  टिकट  नहीं  जारी  fat  जाते  हैं  ;  ae

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व०  :
 हां

 ।

 हां  ॥

 हां  ।

 पूना  श्र  बम्बई  के  बीच  oat  तक  त्रैमासिक  सीज़न  टिकट  नहीं  जादी  hea  जा  गये  हैं

 क्योंकि  प्रभी  तक  ऐसे  टिकटों  की  ज्यादा मांग  नहीं  है  ।

 किन्तु  मासिक॑  सीज़न  टिकटों  से  यह  अ्रमूेमान  लगाया  गया  है  कि  wa  कौर  बंबई के  बीच

 दैनिक  यात्रा  करने  वलि  यात्रियों  को  संख्या  प्रतिमास  बढ़ती  जा  रही  है  ?  इसलिये  यह  निश्चय  किया

 गया  है  कि  पूना  कौर  बम्बई  के  बीच  १९५६  से  श्रे मा सिंक  सीज़न  टिकट  जारी  कर  दिये  जायें  ।

 पृश्नी  झा सर  :  क्या  यह  सच  है  कि  इन  सीज़न  टिकटों  की  दरें  बम्बई  के  उपनगरीय  क्षेत्रों  को

 aaa  अधिक हैं  ?  af  तो  इसका  क्या  कारण  है  ?

 श्री ०
 व  ०  राम स्वामी :  मैं  प्रा पका  प्रदान  नहीं  समझ  सका

 |

 पाध्या  महोदय :  क्या  श्राप  प्रदान  को  दोहराने  की  कृपा  करेंगे  ?

 श्री  श्रासर
 :

 में  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि

 पूना  से  बम्बई  जाने  वाले  यात्रियों  को  जिस  दर  पर

 सीजन  टिकट  जारी  किये  जाते  हूँ  क्या  वह  at  बम्बई  के  उपनगरीय  क्षेत्रों  से  रेल  द्वारा  art  वाले

 यात्रियों  को  जारी  किये  जाने  वाले  सीज़न  टिकटों  से  अधिक  हैं  ?

 श्री  स०  व०  राम स्वामी :  उपनगरीय  क्षेत्रों  से  आने  वालें  यात्रियों  की  टिकट  दर  अन्य  स्थानों

 से  भिन्न  तरीके  से  निश्चित  जाती है  ।  मासिक  सीज़न  टिकटों  में  २४  एक  तरफा  यात्रियों  का  भाड़ा

 लिया  जाता  है  ।  पुना  से  खाने  वलि  यात्रियों  से  इस  हिसाब  से  किराया  लिया  जाता है  ।

 श्री  श्रीधर  :  क्या  यह  सच  है  कि  पुना  लोनावला  लोकल  गाड़ियों  पर  सीजन  टिकट  की  दरें

 aga  अधिक  है  ?

 fat  सें०  वं०  जी  नहीं  ।  बल्कि  यह  दर  इतनी  कम  थी  कि  सब  इसको  बढ़ाना

 पड़ा है  ।
 ग्ग्ण्गा

 मल ७  wast  में

 '79  (Ai)
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 दिल्‍ली  में  बूचड़खाने
 |

 ==

 sit  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 REX.  2  at  भक्त  दीवान  :

 Lait दी०  चं०  फार्मा :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  १८  gus  के  तारांकित  प्रत  संख्या  ३४  के  उतर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  बूचड़खाने  की  इमारत  तैयार  हो  गई  है
 ;  कौर

 यदि  तो  कया  वर्तमान  बूचड़खाना  वहां चला  गया  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 राम  कृष्ण  गुप्त  :  अभी  निर्माण  क्यें  शुरू  sats  या  नहीं  ?

 tot  कभी  निगम  इस  सारे  गरदन  पर  विचार  कर  रहा है  ।  विचार  करने के  बाद  यदि

 वह  यह  तय  करेगा  कि  ऐसा  स्थान  बनाया  जाय  तभी  इसका  निर्माण  दारू  किया  जायगा  |

 श्री  भक्त  दर्शन यह  जो  बूचड़खाना  बनाया
 जा  रहा  है  इसमें  क्या  आधुनिकतम  यंत्रों  का

 प्रयोग  किया
 जायेगा  ताकि  झ्रहिंसापुर्ण  ढंग  पर  पशतूनों  का  अब  किया  जा  सक े?

 श्री  कर मरकर  :
 पशु  तो  मर  इसमें  कोई  रहिसा  का  संबंध  नहीं  रोक  उनको

 मारना[|यह  बात  तै  की  जायेंगी  ।

 सेठ  चल  सिह  :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ag  जों  ब्चड़खाना  बनाया

 जा  रहा  है  इसमें  केवल  खाने  के  वास्ते  मांस  तैयार  करने  के  लिये  ही  जानवर मारे  जायेंगे  या  कि  चमड़े

 की  ट्रेड  के  वास्ते  भी  जानवर  मारे  जायेंग े?

 श्री  कर सरकर  :  इसमें  तो  खास  तौर  से  खाने  के  लिये  मांस  तैयार  किया  जायेगा  कौर  बाई  प्रोडक्ट

 के  रूप  में  चमड़े  का  भी  उपयोग  होगा  ।

 सरकारी  wera  में  शिकायत  पुस्तक

 +

 S  श्री  सुबोध  हू सदा  :

 T*RaRE.
 श्री  स०  च०  सामन्त  :

 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्रालय के  अधीन  जितने  भी  अस्पताल  उनमें
 सभी

 वार्डों  wk

 ट्राउट-डोर  विभागों  में  नियमित  रूप  से  शिकायत  पुस्तकें  रखी  जाती हैं  ;

 यदि  तो
 इसके  कारण  ;  ग्रोवर

 क्या  सरकार सब  अस्पतालों  को  ऐसी पुस्तकें  रखने  का  अनदेखी  देते  का  विचार  रखती

 ह ै?

 मूल  wast  में
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 स्वास्थ्य  मंत्री  :
 नई  दिल्‍ली

 के  विलिंगडन  अस्पताल  कौर  लेडी

 हार्डिंग  मेडिकल  कालेज  अस्पताल  में  तो  शिकायत  पुस्तकें  किन्तु  सफदरजंग  भ्र स्प ताल  में  ऐमी  कोई

 पुस्तक  नहीं  है  ।

 सफदरजंग  में  वार्डों  तथा  केजुअल्टी  विभाग  के  डाक्टर  इंचार्ज  द्वारा  तथा

 ay  उत्तरदायी  अधिकारियों  ढारा  शिकायतें  नोट  की  जाती  हैं  ।

 सफदरजंग  अस्पताल  के  मेडिकल  goles  को  सभी  वर्गों  शर  आउट-डोर  विभाग

 में  पुस्तकਂ  रखने  के  अनुदेश  दे  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  gare  सदा  :  क्या  इन  शिकायत  पुस्तकों  की  यदाकदा कोई  पड़ताल  होती  है  ;  यदि

 तो  क्या  इनमें  ast  किसी  शिकायत  के  बारे  में  कभी  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्री  कर मरकर :  जी  हां

 श्री  स०  चं०  सामन्त  :  पुस्तकਂ  कौर  सुझाव  पुस्तकਂ  में  क्या  त्रन्त रहै  ?

 fat  कर मर फर  :  में  स्वयं  इस  अन्तर  को  भली  भांति  नहीं  समझ  पाया  हूं  क्योंकि  सुझाव  पुस्तकਂ

 में  शिकायत  भी  जा  सकती है  ।  कदाचित  पुस्तकਂ  केवल  शिकायतें  लिखने  के  लिये

 ही  हो  जबकि  सुझाव धन  पुस्तकਂ में  शिकायतें  तथा  सुझाव  दोनों  लिखे  जा  सकते हैं  |

 श्री  तंगामणि  :  क्या  सफदरजंग  अस्पताल  में  अब  कोई  या  पुस्तक

 रख  दी  गई  है  ?

 fat  करमरकर  :  हमने  उनको  ऐसी  पुस्तक  रखने  के  लिये  कहा  है  ।  मैं  समझता  हूं  उन्होंने

 रख  दी  होगी  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  बिजली की  कमी

 1*  १९६२९.  रामी  रेड्डी  :  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  are  प्रदेश में  विद्युत  शाक्ति की  बहुत  कमी  है  ;

 यदि  तो  राज्य  को  अघिक  बिजली  देने  के  लिये  an  कार्यवाही  करने  का  विचार

 ्य

 क्या  श्रांत  प्रदेश  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  क़ो  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  विद्युत

 परियोजनाओं  के  लिये  निर्धारित  अ्रघधिकतम  लक्ष्यों  को  बढ़ाने  के  संबंध  में  कोई  आवेदनपत्र  भेजा

 है  ;  ग्राम

 यदि  तो  उस
 पर  क्या  कार्यवाही

 की
 गई  है

 ?

 कौर  ण् वद्यत च  उपमंत्री
 :  लगभग  सारे  देवा  में  किसी  न  किसी  रूप  में

 विद्युत  शक्ति  की  कमी है  ।  आध्र  प्रदेश में  कोई  विशेष  कमी  नहीं है  ।

 द्वितीय
 योजना  में  आ्राध्र

 प्रदेश
 में  BRS, RVA  किलोवाट  अधिक

 बिजली  पैदा
 करने

 का  लक्ष्य
 निर्धारित

 किया  गया  है  ।

 an
 मूल  dail  ba
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 जी  हां  ।

 योजना  आ्रायोग  इस  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 श्री  रामी  रेड्डी
 :  कया  ग्रोवर  प्रदेश  में  विद्युत  परियोजना ग्र ों  द्वितीय  योजना  में  जो

 अधिकतम  लक्ष्य  निर्घारित  किया  गया  है  वह  प्रथम  योजना  के  लक्ष्य  से  कम  है  ?

 श्री  हाथी
 :

 में  नहीं
 समझता  कि

 यह  कम  होना  चाहिये  ।  किन्तु  मेरे  पास
 सभी  इसके

 नहीं  हू  ।

 16.1]  रामी  wi
 :  क्या  द्वितीय  योजना  में  उन  विद्युत  योजनाकारों  को  रखा  गया  है  जो  प्रथम

 योजना  काल  से  चल  रही  हैं  ग्रोवर  क्या  यह  सच  है  कि  द्वितीय  योजना  में  जितनी  रकम  की  व्यवस्था

 को  गई  है  वह  उन  योजनाओं  को भी  पूरा  करने  के  लिये  अपर्याप्त है  ?

 श्री  हाथी  :  इसमें  जारी  योजनायें  पूरी  की  जा  सकती  हैं  ।  किन्तु  ग्रांट  सरकार  ने  योजना

 आयोग  को  राज्य  के  लिये  निर्धारित  २७  करोड़  रुपये  की  रकम  को  बढ़ा  कर  ३२  करोड़  रुपये

 करने  के  लिये  कहा  है  ।

 श्री  रामी  रेड्डी  :  कया  तुंगभद्रा  जल-विद्युत  योजना  के  ग्रन्तगं त  जो  मद्रास  सरकार  द्वारा

 शुरू  की  गई  थी  कौर  जो  जारी  योजना  सभी  निर्माण  तथा  ay  कार्य  समाप्त  हो  चुके  हैं  भ्रांत  क्या

 यह  सही  है  कि  वहां  पर  केवल  जेनरेटर  लगाने  वाज  रह  गये  हे  तथा  मैसूर  शौर  श्रांत  सरकारें

 भारत  को  उनके  लिये  आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  की  स्वीकृति  देने  के  लिखे  बार-बार

 कहू  रही  है
 ?

 श्री  हाथी  :  बिल्कुल  यही  स्थिति  है  ।  वहां  काम  जारी  है  किन्तु  विदेशी  मुद्रा  को  समस्या

 भारी  अ्रड़चन  पैदा  कर  रही  है  ।  जो  योजनायें  योजना  को  आवश्यक  योजनायें  में  सम्मिलित

 की  गई  हूँ  पहले  उन्हीं  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  दी
 जा  रही  तुंगभद्रा  योजना  इनमें  शामिल  नहीं

 इसलिये  इसके  लिये  विदेशी  WaT  मिलना  कठिन  हो  रहा  हैं  ।

 do  ब०  faze  राव  :
 सारे  भारत  में  बिजली  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  ५०  यूनिट है  किन्तु

 आंध्र में द्वितीय में  द्वतीय  योजना को  समाप्ति  पर  यह  केवल २५  यूनिट ही  रखी  गई  है  ।  यदि  वहां पर  सिमरु

 जल-विद्युत  परियोजना  को  प्रारम्भ  कर  दिया  जाये  तो  क्या  यह  कमी  पूरी  नहीं  हो  सकती  है  ?

 श्री  हाथी  :  सिमरु  जल-विद्युत  परियोजना  द्वितीय  योजना  में  सम्मिलित  है  ।

 fait  तियमलराव  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  योजना  aa  रोकर  प्रदेश  की  प्रार्थना

 पर  विचार  कर  रहा  है  क्या  आयोग  इसके  बारे में  शीघ्र  ही  तथा  ठीक  समय  से  निश्चय  कर  लेगा

 ताकि  आध्र  सरकार  इस  कमी  को  इसे  अवधि  में  पुरी  कर  सके  ?

 श्री  हाथी  :  योजना  आयोग  ने  उनसे  पूछा  है  कि  वह  यह  बतायें  कि  उनको  प्रत्येक  योजना  के

 लिये  कितना  कौर  रुपया  राज्य  सरकार  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  क्या  यह  संच  है  कि  द्वितीय  योजना  तैयार  करने  के  समय  राजन  प्रदेश

 सरकार  को  यह  वचन  दिया  गया  था  कि  अघ  प्रदेश  में  क्या  का  उत्पादन  बढ़ाते  के  लिये  राज्य

 को  विशेष  विकास  निधि  से  पृथक  रकम  दी  जायेगा  ?

 fae  अंग्रेजी  में
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 ची  हाथी
 :

 मुझे  किसी  ऐसे  वचन  का  ज्ञान  नहीं  सामान्यतया जब  किसी  योजना  को

 झा योजना के  भ्रन्तगत  रखी  जाता  है  तब  सरकार  उसके  लिये  रुपया  देने  की  व्यवस्था  क  भी ध्यान

 रखती है  ।  किन्तु  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  एक  विशेष्  कठिनाई है  ।

 सेठ  प्रबल  सिह
 :  कया  मंत्री  महोदय  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  में  जो  पावर  को

 सख्त  कमी  है  उसको  पूरा  करने  के  वास्ते  सेकेंड  फाइव  इश्ररप्लान  में  क्या  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  हाथी  :  हरदुद्नागंजा  पावर  स्टेशन  को  फॉरेन  एक्सचेंज  देने  के  लिये  प्लानिंग  कमी दान

 ने  सहमति दे  दी  है  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  का  eats

 ST  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 ITF  PERO.
 Lattrat  इला  पालचौघरोी  :

 क्या  सिचाई  ale  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या
 यह  सच  है

 कि
 भारत  सरकार  पश्चिमी  बंगाल  कौर  बिहार

 की
 राज्य

 सरकारों

 के
 बीच  हाल  में  हुये  एक  सम्मेलन

 में  यह
 तय  किया  गया

 है
 कि  दामोदर  घाटी  निगम

 के  मुख्यालय

 को  कलकत्ता  से  कहीं  ग्रन्यत्र ले  जाया  जायें  ;

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  ;  कौर

 इसको  कहां  पर  ले  जाने  का  विचार  है
 ?

 पसीना  श्र  विद्युत्‌  उपमंत्री  :  से  (7)  एक  विवरण  सभा-पटल
 पर

 रखा

 जाता है
 ।  दिखाये  परिशिष्ट

 ६,  अनुबन्ध  संख्या  RRs]

 पन श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  मुख्यालय  )  को  हटाने  का  यें  कब  शुरू  होगा  ?

 श्री  हाथी
 :  इसको  धीरे

 धीरे  कलकत्ता
 से  मैदान  क्षेत्र

 में  ले
 जाया

 जा  रहा है

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :
 क्या  वहां  पर  पहले  बनी  हुई  इमारतें  काफी  होंगी  या  कौर नई  इमारतें

 बनानी  पड़ेगीं  ?

 श्री  हाथी
 :

 सम्भव  है  कुछ  नई  इमारतें  भी  बनानी  पड़ें  ।

 श्री  स०  चं०  इतनी  देर  तक  कलकत्ता  में  क्यों  मुख्यालय  )  रखा  गया

 कौर  अरब  क्या  कठिनाइयां हैं  ?

 श्री  हाथी
 :

 निगम  ने  इसका  मुख्य
 कारण

 यह  बताया  है  कि  इस  समय  निगम  के  सारे  कम  चोरियों

 को  कलकत्ता  में  एक  साथ  रखना  कठिन  हो  गया  दूसरा  कारण  यह  है  कि  जब  काम  हो  रहा था

 उस  समय  चीफ  इंजीनियर  ae  सभी  टेक्नीकल  स्टाफ  कार्य  क्षेत्र  में  ही  श्रे  किन्तु  वस्तुएं

 संचार  तथा  द्य  बातों  के  लिये  कलकत्ता  को  अधिक  उपयुक्त  समझा  गया  था  ।  टेक्निकल

 कर्मचारी  TS  से  ही  घाटी में  रहते  रद्द  |

 श्री  रंगा  :  सरकार  को  नये  कार्यालयों  आदि  पर  कितना  रुपया  व्यय  करना  पड़ेंगी ?

 +a  waist  में
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 श्री  हाथी
 :  १५०  लाख  रुपये

 ।  किन्तु  निगम
 से  यह  कहा  गया  है  कि  जब  तथा  जैसे

 जैसे  वहां  जगह  उपलब्ध  हो  वह  धीरे  धीरे  भ्र पने  कार्यालय वहां  भेजता  रहे
 ।  इस  प्रकार  यह

 नहीं  कि  यह  सारी  राशि  इमारतों  पर  ही  व्यय  हो  ।

 श्री  साधन  गुप्त
 :  कितने  वर्म  चारी  वहां  जायेंगे  श्र  क्या  पंचेत  पहाड़ी  क्षेत्र  ्र  मैथोन

 में

 उनके  बच्चों  की  शिक्षा  इरादी  के  लिये  पर्याप्त  संख्या  में  स्कूल  तथा  कालेज  शादी  हैं  ?

 शी  हाथी  :  मुझे यह  नहीं  मालूम कि
 कितने  आदमियों  को  कलकत्ता  से  घाटी  क्षेत्र

 में

 भेजा  जा  रहा  है
 ।

 उस  क्षेत्र  में  हाई  स्कूल  तक
 को  शिक्षा  के  लिये  सभी  सुविधायें हैं  ।

 श्री  तंगामणि :  विवरण  में  ऐसे
 कर्मचारियों  की  संख्या  ८५०  बताई गई  है  ।  इसमें  कितने

 व्यक्तियों  को  पंचेत  पहाड़ी  ate  कितने  व्यक्तियों  को  मैदान  में  भेजा  जा  रहा है  कौर  क्या  इन

 लोगों के  लिये  वहां पर  क्वार्टरों  प्राणी  की  कोई  व्यवस्था  है  ?

 श्री  हाथी :  प्रभी  तक  ८५०  भ्रांतियों को  भेजने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  मैंने  बताया  है

 कि  हम  १५०  लाख  रुपये  की  इमारतें  बनवाना  चाहते  ह  ।  भी  यही  निश्चय  किया  गया  है  कि  जैसे

 जैसे  जगह  मिलती  जाये  धीरे  धीरे  थोड़े  थोड़े  कर्मचारियों  को  वहां  भेजा  जाता

 दास प्पा
 :  इस  समय  निगम  कलकत्ता  में  जिस  इमारत  में  हूं  उसका  कितना  किराया  है  ?

 गजनी  रंगा
 :

 कौर  उसने  कितने  साल  तक  यह  किराया  दिया  है  ?

 श्री  हाथी :  हम  लोग
 पर्याप्त

 किराया  दे  रहे  हैं  ।  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 शची  area  दास  :
 श्री  तक  निगम  ने  कुल  कितना  किराया  दिया  है  ?

 हाथी  :  इसके  लिये  मुझे  पृथक  सुचना  चाहिये  |

 जल  व  नाली बोड़

 १९३१.  श्री  राम  कृष्ण  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकर  का  विचार  ऐसे  प्रादेशिक  तथा  राज्य  जल  व  नाली  बोर्ड

 बनाने  का  है  जिन्हें  स्थानीय  निकायों  की  कौर से  जल  बो  व  ऋण  पत्र  द्वारा  बाजार  से  ऋण लेने

 के  वैध  अधिकार  हों  ;  और

 यदि  तो  योजना की  मुख्य  बातें क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (at  :  तथा  अक्तूबर  28a  में  लोक  स्वास्थ्य
 इंजीनियरों  क़ी  तीसरी  कांफ्रेंस  में  यह  सिफारिश  को  गई  थी  कि  स्वयं  ग्राम  वाले  उद्योग  के  रूप में

 नगर  जल  संभरण  तथा  सफाई  परियोजना  के  कार्यक्रम  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  प्रादेशिक  शर

 राज्य  जल
 व

 नाली  बोर्ड  स्थापित  किये  जायें  ।  प्रावश्यक  कार्यवाही  के  लिये  यह  सिफारिश  राज्य

 सरकारों  को  बताई  गई  थी  ।  इस  सिफारिश  पर  अभी  तक  किसी  राज्य  सरकार  ने  कार्यवाही
 नहीं की  है  ।

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :
 राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनी  योजनायें न  ०५. ०५ मज  जाने  पर  वर्तमान  स्थिति

 कया है  ?  क्या  यह  योजना  आरम्भ
 की  जायेगी

 ?

 एएएਂ

 मल  अंग्रेजी  में
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 )

 श्री  कर मरकर  :  यदि  राज्य  सरकारें  इसे  आरम्भ  नही  करती  हूँ  तो  यह  लागू  नहीं  होगी  ।

 समझता  हूं  कि  sea  यह  है  कि  को  वर्तमान  स्थिति  है  और  यदि  राज्य  सरकारें  इसे

 अपन  ge  में  नहीं  लेती  हैं  तो  क्या  होगा  ?

 1श्रष्यक्ष महोदय : प्रसन महोदय  :  प्रश्न  क्या है  ?

 श्री  रास  कृष्ण  गुप्त  :  इस  दृष्टि  से  कि  राज्य  सरकारों  ने  उत्तर  नहीं  भेजे  मैं  जानना

 हूं  कि  क्या  योजना  आरम्भ  की  जायेगी  या  नहीं  ?

 श्री  करमरकर  :  हम  करते  हैं  कि  सरकारें  योजना  पर  विचार  करेंगी  रोक  उत्तर

 देंगी  ।  यदि वे  कोई  उत्तर  नहीं  तो  परिषद  की  आगामी  बैठक  में  इस  पर  विचार  होगा  |

 {sto  सुद्दीला नायर : यद एक नायर  :  यद  एक  टेक्निकल  मामला  है  जिस  पर  अन्य  देशों
 में

 काफी  काम

 हुमा  इसलिये  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  योजना  की  तफसील  समझाने
 शौर

 प्राय

 के  से  ग्रा धार पर योजना पर  योजना  तयार  करने  के  लिये  क्या  सहायता  दी  है  ?

 श्री  करमरकर  जल  योजना  बनाने  क़ी  टेक्निकल  जानकारी  केन्द्रीय  सरकार  कौर  राज्य

 सरकारों  के  पास  है  ।  यह  तो  एक  विशेष  प्रकार  के  संस्था  के  wea  जल  संभरण व  नाली  के

 कार्य  के  प्रयत्नों  का  समाहार  करना  है  ।  इसकी  भी  पर्याप्त  जानकारी  है  ।  जल  व  नाली  बोले  बनाने

 की  जानकारी  का  नहीं  है  ।  इसमें  पहल  करना  राज्य  सरकार का  काम  हमने  राज्य  सरकारों

 से  इसका  सिफारिश
 की  पो

 |  तराशा  है  कि  राज्य  सरकारें  इसे  प्रारम्भ  विशेषकर  दस  कारण

 कि  प्रावधान  समिति  ने  भी  इस  बारे  में  ऐसी  ही  सिफारिश  को  है  ।

 सुशीला  नायर  :  टेक्निकल  जानकारी  के  होते  gt  भी  जल  व  नाली  योजनाओं  पर

 काफी  afar  व्यय  होता  इन  योजनाओं  क़ो  काफी  मात्रा में  स्वावलम्बन के  आधार  बनाया

 जा  सकता  है  TAT  भ्रमित  पर्याप्त  मात्रा  में  ।  मैं  इसी  जानकारी  का  उल्लेख  कर  रही  हूं  |

 इस  विषय  पर  भारत  सरकार  ने  क्या  अध्ययन  किया  है  aire  इस  भ्रध्ययन  के  परिणाम  राज्य

 कारों  बताने के  लिये कया  प्रयत्न  किया गया  है  ?

 श्री  कर मरकर  :  मुझे  शंका है  कि  में  wet  नहीं  समझ  पाया  हुं  ।  तथ्य  यह  है  कि  २८-३०

 १९५८  को  हुई  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरों  क़ी  तीसरी  कांफ्रेंस में  यह  विचार  किया  गया  था

 कि  स्थानीय  निकायों  को  fara  उपक्रमों  भांति  स्वयं  राय  वाले  उद्योग  के  रूप
 में

 नगर  जल

 संभरण  तथा  नाली  योजनायें  बनाने  के  लिये  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  ।  प्रत्येक  राज्य  को  ऐसा  एक  भी

 आधार  जल  व  नाली  बोर्ड  बनाने  को  कहना  चाहिये  जिन्हें  बाजार  में  ऋण  लेने  प्र  ऐसी

 योजनाओं  के  स्थापन  के  लिये  बौंड  या  ऋणपत्र  बेचने  का  अ्रावश्यक  प्रशासकीय  कौर  टेक्निकल

 अधिकार  हो  ।  यह  उनकी  सिफारिश  थी  ।  हमने  सिफारिश  भेज  दी  ।  अधिकतर  राज्य  सरकारों

 ने  अभी
 तक  उत्तर  नहीं  दिया है  ।  में  समझता हूं  कि  वे  मामले  पर  विचार  करेंगी  |  तत्काल  निचय

 करने  में  उन्हें  अवश्य  ही  कठिनाई  हो  रही  है  होगी  ।  यदि  राज्य  सरकारों  को  इस  मामले में  कोई

 टेक्निकल  सहायता  तो  हम  यदि  अपने  पास  है  तो  उसे  या  नहीं  है  तो  भ्रावस्यक  होने  पर

 बाहर  से  प्राप्त  करके  देंगे  ।

 डा०  सुशीला  नायर  :  माननीय  मंत्री  का  कथन  है  कि  इंजीनियरों  ने  स्वावलम्बन-ग्राधार

 पर  जोर  दिया है  ।  अनेकों  देशों  में  यह  प्रयोग  अनेकों  रूप  में  किया  गया  है
 ।

 कया  भारत  सरकार

 ने  अब  तक  इसका  अध्ययन  किया  है  कौर  यदि  तो  क्या  ऐसा  करने  का  विचार  है  ?

 भ्रंग्रेजी  में
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 ,  Pause

 श्री  करमरकर
 :  भ्र भी  तो  मुझे  इस  का  कोई  ज्ञान  नहीं  हे

 ।
 मैं  इसकी  पूछताछ

 करूंगा

 mt  जानकारी  सदन  को  दे  दूंगा ।

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 इस  दृष्टि  से  कि  राज्य  सरकारो ंने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वयं  इसे  कार्यान्वित  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  करमाकर  :  हम  इसे  लागू  नहीं
 कर  सकते  ।

 यह  मामला  प्रणेता  राज्य  सरकारों

 हम  अरपना  निगंद  उन  पर  नहीं  लाद  सकते  |

 श्री  त्यागी
 :  क्योंकि  यह  सामान्य  वित्त  नीति  का  मामला  है

 कि
 क्या  स्थानीय  निकायों

 को  जल  बेच  कर  बाजार  से  ऋण  लेने  का  मुझे  डर  हैं  कि  क्या  यह  मामला

 ford  बैक  से  परामर्श  किये  बिना  ही  स्वयं  सरकार  का  यह  निश्चित  विचार  बनाये  बिना

 कि  वह  स्थानीय  निकायों  को  बाजार  में  ऋण  लेने  की  अनुमति  देगी  राज्य  सरकारों  का  मत लेने  के

 लिये  भेजा  गया है  ?

 श्री  कर मरकर  :  यह  उस  समय  भी  ga  था  जब  कि  मेरे  माननीय  मित्र  वित्त  मंत्रालय

 में

 श्री  त्यागी
 :  :  नहीं  ।

 श्री  कर मरकर
 :

 यह  स्पष्ट  बात  है
 तौर

 मेरे  माननीय  मित्र  इसे  मेरी  अपेक्षा  अधिक  जानते

 हैं  ।
 उदाहरणार्थ ,  सौराष्ट्र

 सरकार
 ने  यह  श्राइवासन पाने  पर  कि

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों

 की  सहायता  पहिले  चार  नगरपालिका  निकायों  को  भ्र पनी  सहायता  करने  के  लिये  ऋण

 लेने  को  तयार  किया  ।  सामान्य  प्रक्रियानुसार  वित्त  मंत्रालय  बीच  में  भ्राता  मैं  नहीं  जानता

 कि  ford  बैंक  बीच  में  जाता  है  या  नहीं  ।  ये  सारी  औपचारिक  झ्रावश्यकताश्रों का  शादी

 करने  के  पहले  पालन  होता  है  ।

 श्री  त्यागी
 :  यदि  राज्य  सरकारों  को

 भी  ग्राही  लेना  होता है  तो  वे  भी  केन्द्रीय

 सरकार  की  अनुमति  लेती  है  ।  ग्र्थात, द  उन्हें  भी  इस  प्रकार  ऋण  लेने  की  स्वतन्त्रता  नहीं  हैं  ।

 श्री  कर मरकर  :
 इस  प्रश्न का  कदाचित गलत  उत्तर  देने  के  प्रयत्न में  मुझे  वित्त  मंत्रालय

 के  क्षेत्राधिकार  का  अ्रनचित झ्  प्रयोग  नहीं  करना  चाहिये  |

 श्री  जोखिम  श्रावण  :  इस  मान्यताप्राप्त  योजना  के  अधीन  क्या  सरकार  ने  दोनों  बोर्डों  को

 ये  निदेश  दिये  हैं  कि  उनके  पास  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  पर्याप्त  धन  होना  चाहिये  कि  मल

 पानी  में  न  मिले  ?  बम्बई  नगरपालिका  ने  केवल  पिछले  सप्ताह  में  ही  चेतावनी  दी  थी  नाली का  पानी

 पानी  के  नलों  में  घूस  गया  है  ।  कया  पानी  के  नलों  में  नाली  के  पानी  के  घुसने  का  पता  लगाने  झर

 तत्काल  मरम्मत  के  लिये  विशेष  रानियां  झ्रावंटित  की  जाती  हैं  ?

 श्री  कर मरकर
 :

 यदि  मल  पानी
 के

 नलों  में  घुस  जाता  हूँ  तो  इसके  लिये  इन  जल  व  नाली

 बोर्डों  की  स्थापना  तक  प्रतीक्षा  करने
 की

 भ्रावश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  यह  एक  गम्भीर  बात

 मुझे  इसका  कोई  विशेष  ज्ञान  नहीं  है  कि  कहीं  मल  पानी  के  नलों  में  घुसਂ  गया  यदि  ऐसा  शुभ्रा है

 म  इसके  बारे  में  जानना  चाहता  हूं
 कौर

 मै
 राज्य

 सरकार  को  विलम्ब  ही  बताना  चाहता  हूं  ।

 श्रेय  महोदय  :  संयुक्त  जल  व  नाली  बालों  से  एसी  ही  कठिनाई
 होती

 सल  wait  में



 ३०  १६८१  लिखित  उत्तर  ८२७.

 श्री  कर मरकर :  मे  नहीं  समझता  कि  दिल्‍ली  में  ऐसा  होता  है  ।  में  नहीं  जानता  कि

 मेरे  माननीय  मित्र  किसी  भी  स्थान  पर  ऐसी  घटना  के  बारे  में  जानते  हैं  या  नहीं  ।  परन्तु  मेरी

 जानकारी  के  दिल्‍ली  में  पानी  के  नलों  में  मल  नहीं  घुसा  है  |

 थी  जोखिम  आल्वा  पिछने  सप्ताह  बम्बई  के  नगरपालिका  इंजिनियर  ने
 जनता

 को

 पानी  को  उबालने  की  चेतावनी  दी  थी  क्योंकि  नाली  का  पानी  पानी  के  नलों  में  घुस  गया  था  ।

 इसी  कारण  मैँ  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  प्रो
 श्रावित  कर  रहा  हूं

 ।

 pat  अन्सार  हर वानी
 :

 पिछले
 साल  दिल्‍ली  में  यही  हुमा था

 कलकत्ता  A  भी  । एक  माननीय  सदस्य

 श्री  करमरकर :  में  नहीं  मैँ  इस  बारे  में  जानना  चाहता  हुं  ।  यह  बहुत  ही  गम्भीर

 बात  है  क्यों  कि  यदि  मल  पानी  के  नलों  में  घुस  जाता  है  तो  इसका  प्रभाव  नागरिकों के  स्वास्थ्य

 पर  पड़ता है  ।  यदि  बम्बई  में  कोई  बात  होती  तो  मेरे  माननीय  मित्र  को  केवल  बम्बई  के

 कारियों  से  ही  कहना  चाहिये  यहां  नहीं  ।

 ह क न प्रहनों  के  लिखित  उत्तर

 मद्रास  में  वन  लगाने  के  लिय  सहायता

 1*₹९€१२-  श्री  इलयापेरमाल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मद्रास  राज्य  को  PEYTHANE  में  वन  के  अधिक  पेड़  लगाने  के  लिये  कितनी  टेक्निकल  तथा  वित्तीय

 सहायता  दी  गई  ?

 tara  तथा  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  :  राज्य  सरकार  ने  किसी  टेक्निकल  सहायता

 की  प्रार्थना नहीं  की  ।  geYEAYE  में  वन  के  पेड़  लगाने  में  वृद्धि  करने  के  लिये  मद्रास  राज्य  की  कोई

 अलग  अनुदान ३४  या  ऋण  नहीं  दिया  गया  ।  परन्तु  राज्य  की  वन विज्ञान  तथा  मिट्टी  सं  रक्षण  योजनायें

 के  लिये  RP XR  लाख  रु०  का  प्रदान  प्रकार  २७  ४७  लाख  रु०  का  ऋण  दिया  गया  ।  इन में

 वनरोपण  की  योजनायें  भी  सम्मिलित  थीं  ।

 पंजाब  में  सर  तथा  wea  पेड़  लगाना

 1*१९६१६.  श्री  हरजीत  सिह  सरहदी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  य॑  जाब  के  खेल  कूद  उद्योग  के  लिये  अपेक्षित  सर  व  शहतूत
 के

 पेड़  लगाने  के  लिये

 राज्य  सरकार  को  कोई  सहायता  दी  जा  रही  और

 यदि  तो  योजना  की  कार्यान्वित  के  लिये  क्या  सहायता  दी  गई  है  ?

 tara  तथा  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  :  ae  तक  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय

 सरकार से  कोई  सहायता  नहीं  मांगी है  ।

 प्रशन
 उत्पन्न

 नहीं
 होता

 मूल  अंग्रेजी  में

 Willow.
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 उड़ीसा  में  चीनी  का  कारखाना

 1*  १६१८.  श्री  संगण्णा  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  ५  245.0

 के  तारांकित  प्रदान  संख्या  eeEc  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उड़ीसा  के  गंजम  जिले  में  सहकारी  चीनी  कारखाना  के  लिये  स्थगित  ऋण  योजना

 के  अधीन  मशीन  प्राप्त  करने  का  कोई  निर्णय  ग्रोवर

 यदि  तो  क्या  परिणाम  रहा ?

 ठीक
 विकास  तथा  सहकार  मंत्री  ब०  स०

 :
 तथा  विदेशी

 मुद्रा  की  कठिनाई  के  कारण  भारत  सरकार  ने  निश्चय  किया  है
 कि

 स्थगित  भुगतान  के  पर

 भी  विदेशों  से  चीनी  कारखानों  के  लिये  रिक  मशीने  आयात  करने  की  अपेक्षा  देश  के  ata  निर्माताओं

 को  चीनी  संपत्र  और  मशीन  का  निर्माण  करना  चाहिये  |  १९६१  से  पहिले  चार  संयंत्रों

 अक्टूबर  १९६१  में  अन्य  सात  संयंत्रों  के  संभरण  के  लिये  देश  के  चीनी  संपत्र  निर्माताओं  के  साथ

 प्रबन्ध  हो  गया है  |  गंजक  जिले  में  प्रकार  सहकारी  चीनी  कारखाना  को  PERQ  तक

 मशीन  प्राप्त  होने  की  ग्रा्या है है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  की  चीनी  तहसील  के  लिये  खाद्यान्न

 1१६१९.  थ्री  नेक
 राम  नेगी

 :
 क्या  खाद्य

 तथा
 कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  के  चीनी  क्षेत्र  जो  प्रभाव  क्षेत्र  खाद्यान्न  के  संभरण  के  लियें

 क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  चीनी  के  लोगों  को  झ्राधिक  सहायता  प्राप्त  खाद्यान्न  देने  का  कोई  प्रबंध

 यदि  तो  QEYGRANE  में  इस  व्यवस्था  से  कितने  लोगों  को  लाभ  कौर

 उस  क्षेत्र  में  ग्रामीण  सहायता  प्राप्त  खाद्यान्न  के  वितरण  की  क्या  व्यवस्था  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  तथा  चीनी  तहसीलों  खाद्यान्न

 milan  सहायता  प्राप्त  दरों  पर  वितरित  किया  जाता  है  शरर  खाद्यान्न  प्रख्यात  किये  गये  उस  स्टाक

 का  होता  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  हिमाचल  प्रदेश  को  देती  है  ।

 लाभ  चीनी  तहसील  की  सम्भवतः  समस्त  जनता  को  प्राप्त है  |

 वितरण  तहसीलदार  की  देख-रेख  में  सहकारी  समितियों  व  पंचायतों  द्वारा  होता  है  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  की  वर्कशॉप  में  श्राग

 1*  १९६२१.  श्रीमती  इला  पालचौधरी  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  मास  पूर्वे  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  आाइज़टनगर  उत्तर

 वर्कशाप  में  बड़ी  भारी  art
 लग

 यदि  तो  घटना  की  क्या  है  कौर  उसके  परिणामस्वरूप  कितनी  होनी

 क्या  झाग  का  कारण  जानने  की  दृष्टि  से  कोई  जांच  की  गई  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा ?

 मूल  अंग्रेजी  में



 Ro  १८८१  ह  )  लिखित  उत्तर  ५८२६

 रेलवे  उपमंत्री  ख०  व०  १२-२-१९५८  को  पूर्वोत्तर रेलवे  की

 श्राइजटनगर  वकंशाप  में  प्राग  लग  गई  थी  ।

 १२-२-८६  को Yo-ky  बजे  एक  सिपाही  ने  शेड  के  उत्तरपूर्वी  कोने  में  जहां  मशीनों

 के  बक्से  पड़े  थे  कुछ  चिंगारियां  व  sare  देखा  और  देखा  कि  कुछ  बक्सों  में  लग  गई  है
 ।

 कारखाने  का  बुझाने  का  इंजन  बुलाया  गया  भ्र  भाग  पर  २१३०  बजे  काबू पा  गया

 तथा  २२-२०  aa  उसी  दिन  वह  पूर्णतया  बुझा  दी  गई  ।  झाग से  लगभग  २३,०००  रु०
 की हानि

 हई  |

 तथा  भाग  के  कारण  का  पता  लगाने  के  लिये  चार  वरिष्ठ  अधिकारियों  की

 जांच  समिति  बनाई  गई  ।  समिति  की  खीज  यह  थी  कि  किसी  बदमाश  या  बदमाशों  ने  भाग  लगाई  थी  ।

 काल  में  चोरी  का  कारख़ाना

 श्री  व०  पीठ  नायर

 1१९२३  <  श्री  ज्र्म्०  क०  गोपालन

 थी  सुन्नत

 कप्  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aw  मे
 क्या  केरल  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  पाल घाट f  गय  एक  सहकारी  चीनी

 ख़ाना  खोलने  की  अमानत  मांगी है  ;  शर

 यदि ह  तो  उस  पर  क्या  निश्चय  किया  गया  है
 ?

 श्रीमान्‌  । सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  ब०  स०  :

 इस  दुष्टि  से  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  चीनी  उद्योग  oe सम्पूर्ण

 न

 लक्षित  क्षमता  के

 लाइसेन्स दे  fer  गधे  राज्य  सरकार  को  सुचित  किया  गया  कि  किसी  भी  नये  कारखाने  के  लिये

 लाइसेन्स  के  लिए  उसकी  प्रार्थना  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।

 डमडम  हवाई  पर  सोलन  का  कांटा

 1*१९२६.  श्री  हाज़िर :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 8&ys  से  डमडम  हवाई  अड्डा  पर  सामानवाहक  विमान  का  तोलने

 का  कांटा  बेकार  पड़ा

 यदि  हां  तो  इसे  ठीक  न  करनें  के  क्या  कारण  शर

 डमडम  हवाई  प्रति  पर  सामान वाहक  अनुसूचित  विमान  का  भार  किस  तारीख  को

 ग्रां का गया  था  ?

 तोलने  के  कांटे ध्रिसतिक  उदयन  उपमंत्री

 ठीक हैं
 कौर

 उन  पर  अ्रलग-ग्रलग  पैकिट  तोले  जाते  हैं  ।  परन्तु  पुरी  तरह  भरे  विमान  को  तोलने  का  कांटा

 P9-€-2 EUS  से  बेकार है  क्योंकि  नया  कांटा  लगाया  जा  रहा  है  ।

 2 ons=2 &ys  |

 प्र  प्रे
 wy a  द
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 अत

 exe

 उत्तर  रेलवे  में  चोरियां

 13२४६.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEXG-HE  में  उत्तर  रेलते  में  रेलवे  सामान  की  कितनी चोरी  हुई  ;  श्र

 इस  चोरी  की  aa  रेलों  पर  चोरी  के  साथ  तुलनात्मक  स्थिति  कैसी  हूँ
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  राम स्वामी )  :  (a)  ges F Haq से  फरवरी  Ceue Hae के

 उत्तर  रेलवे  में  ks 5 84
 रु०

 के
 मूल्य

 के  रेलवे  सामान
 की

 चोरी  हुई
 ।

 इस  tat  पर  रेलवे  सामान  का  जो  चोरी  हो  मध्य

 दक्षिण  रेलवे  के  चोरी  गये  सामान  के  मूल्य  से  कम  परन्तु  उत्तर  उत्तर  पूर्व  सीमा  कौर

 रेलवे  की  चोरियों  के  मूल्यों  से  अधिक  हू  ।

 दिल्‍ली में  ट्रामें

 श्री  राम  कृष्ण
 ATs  कया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री

 यह  बताने की
 करगे  कि

 PENSE  में  दिल्‍ली  में  ट्रामों  से  कुल  कितना  लाभ  या  हानि  हुई  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  :  १९५८-५६  में  दिल्‍ली

 में  ट्रामों  के  चलने  पुनरी  गीत  प्राक्कलनों  के  आधार  ३  ७२  लाख  रु०  की  हानि  होने  की

 सम्भावना है  ।

 विभिन्‍न  बहु-प्रयोजनीय  परियोजनाओं  में  मजदूरों  को  सुविधायें

 1२२४८.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  बहु प्रयोजनीय  नदी  घाटी  परियोजनाओं  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  को

 कैसे  सुविधायें  प्राप्त  हैं  ?

 कौर  विद्युत  उपमंत्री  हाथी  )
 :  अपेक्षित  जानकारी  का  एक  विवरण  संलग्न है

 ॥

 दिखाये  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  १२८]

 सवारी-डि बजे

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 1३२४९.
 {  att  विभूति  मिश्र  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 geXS  में
 भारत

 में
 श्रेणी  र  कारखानावार  रेल  के  कितने  सवारी-डिब्बे  बनाये

 उसी  काल  में  कितने  डिब्बों का  देशवार  झ्रायात  किया  श्र

 उन  पर  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 व्यय  हुई  ?

 मूल  अंग्रेंजी  में



 लिखित  उत्तर मैच  १८८१  परे है

 उपमंत्री  सें  ०  वें  ०  राम स्वामी )
 :  तथा  एक  विवर्ण  संलग्न है  ।

 देखिये  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  १२९]

 लगभग  RE LE, RE  पौंड  ।

 चितरंजन  रेलवे  इंजन  कारखाना

 1२२४०.  श्री  राम  कृष्ण yea  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  चितरंजन

 रेलवे  इंजन
 कारखाना  ने  उत्पादन  आरम्भ  होने  के  बाद  निम्न  बातों  सम्बन्धी  कुल  कितने  मूल्य

 का

 ara  किया

 (2)  नये  इंजनों  का  उत्पादन  व  तैयार

 (२)  पुराने  इंजनों  की  श्र

 (३)  रेलवे  इंजनों  के  पुर्जों  का  निर्माण ?

 रेलवे  उपमंत्री  स०  व७  :  (१)  BWI-k-¥  तक  बने  इंजनों के  लिये

 लाख  रु०
 का  ।  २७-६-५८  के  बाद  बने  इंजनीं  का  मूल्य  प्रभी  निश्चित नहीं  gars  ।

 (२)  चितरंजन  रेलवे  इंजन  कारखाना  पुराने  इंजनों  की  मरम्मत  नहीं  करता  ।

 )  re  ४५८  तक  रेलवे  के  लिये  Dat)  २२  लाख रु०  का  काम  किया  |

 पजाब  म  खाद्य  उत्पादन

 ३२५१५  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  तक  श्र  वर्षवार  )  प  जाब  को  खाद्यान्न  उगाने  के  लिये  कुल

 कितना  धन  दिया  गया  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०
 :

 अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  है  ।

 दिखाय  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  १३०]

 डिप धो रिया

 1३२५२.  श्री  राम  कृष्ण  :  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  FEY GRLE

 में  भारत  में  कितने  बच्चे  सीरिया  से  मर े?

 Raye  में  भारत  में  डिपथीरिया  से  मरे  बच्चों  की स्वास्थ्य  मंत्री
 ि  द

 जो  राज्य  सरकारों  ने  दी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  |  पारदशष्ट  ६.  श्रनुबन्घ

 संख्या  232]

 बम्बई  a  कमी  संरक्षण

 onfer
 १३२५३.  श्री  पांगरकर :  कया  खाद्य  तथा

 em
 मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बम्बई

 राज्य को  PEYE-Fo  में  भूमि  सं
 रक्षण

 के  लिये
 कुल  धन  झ्रावंटित किया गया है किया  गया  है

 ?

 rat  अंग्रेजी  में
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 तथा  कृषि  मंत्री  Wo  प्र०  :
 निम्नलिखित  योजनाओं  के  लिये  ३२१ ८  र

 लाख  Fo:—

 भूमि  संरक्षण  योजनायें  - 30 owe  ४
 लाख

 माल-भूमि  का  कृष्य करण  Yo  लाख  रु०

 ढलान  जमीन  पर  कियारियां  बनाना  ४३  लाख  Gob

 fe सचाई  यो  सादी TUT बम्बई  A  छोटी

 1३२५४.  श्री  पांगरकर  :
 कया  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Qexs-Ve  भारत  सरकार  को  बम्बई  सरकार  से  कोई
 नई

 छोटी

 योजना  प्राप्त  हुई

 Far  इसके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  विशेष  अ्रनुदान  दिया  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  तथा  .  हां  श्रोमान्‌  ।
 परन्तु  इनके

 योजना  में  सम्मिलित  न  होने  के  कारण  से  मंजूर  नहीं  की  गईं  ।  राज्य  सरकार  से  आयोजित  योजनाश्रों

 जो  पहिले  स्वीकृत  हो  चुकी  पुरा  करने  के  लिये  कहां  गया  wie  इसके  लिये  १००  लाख  रू 0०

 नथ  ome का  ate  अनुदान  मजूर  किया  गया  ।

 लाहौल  शौर  स्पिति  क्षेत्र  में  डाक  तथा  तार  कम चा  रियों  का  त्रिदोष

 बतन  तथा  भत्ता

 1३२५४  श्री हेम  राज  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लाहौल  तथा  स्पिति  के  बर्फीले  क्षेत्रों  में  डाक  कर्मचारियों  को  कितना  विशेषक

 वेतन  तथा  भत्ते  मंजूर  fet  गय  हँ  ;  शौर

 पंजाब  राज्य  सरकार  के  सैनिक  कर्मचारियों  के  वेतन  की  तुलना  में  इनकी  क्या

 स्थिति हैँ  ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  :  लाहौल  तथा  स्पिति  में

 लोटे  भ्र ौर  कीलांग  के  डाक  कर्मचारियों  को  निम्न  वर्गीकृत  दर  पर  प्रतिकरात्मक  मकान  किराया

 भत्ता दिये  जाते  हैं  :

 वेतन  क्रम (2)  प्रतीकात्मक  भत्ते  को  दर

 १--६०  रु०  प्रति  मास  ३  रु०  प्रति  मास

 o-oo  रु०  प्रति  मास  ५  रु०  प्रति मास

 १०१--१०६  रु०  प्रति  मास  ७  रु०  प्रति  मास

 १०७  रु०  या  अधिक  प्रति  मास  १०  रु०  प्रति  मास

 (2)  वेतन  क्रम  मकान  किराया  भत्ता  दर

 रु०  प्रति  मास  ४  रु०  प्रति मास

 L4——Loo  रु०  प्रति  मास  \9  Bo
 प्रति  मास

 १००  रु०  से  अधिक  प्रति  मास  १०७  रु०  से  जितना  कम  वेतन

 मिलता  हो  |

 अंग्रेजी  में



 ३०  १८८  )  प्यादे

 राज्य  सरकार  कर्मचारियों  को  निम्न  प्रतिक  नात्मक  भत्ता  मंजूर  किया  है
 :

 (१)  स्थानीय  भर्ती  किये  गये  कर्मचारियों  को  अधिकतम  ६४५  रु०  वेतन  तक  वेतन का  ५०

 प्रतिशत

 (२)  जो  कमेंट्री  लाहौल  और  स्पिति  घाटी  के  नहीं  हूँ  परन्तु  वहां  काम  करते  हैँ  उन्हें  बेन

 का  १००  प्रतिशत  |

 छोटे  पत्तनों  का  विकास

 1३२५६.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह
 बताने

 की
 करेंगे कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  oa  तक  जिन  छोटे  पत्तनों  का  विकास  किया

 उनके  क्या  नाम  हैं  ;

 उन  पत्तनों  पर  क्या  विकास-कराये  किया  गया  है  और  उस  पर  कितना  धन  खर्चे  हुआ

 है  ;  अर

 इस  कायें  की  वर्तमान  प्रगति  कया  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 राज  बहादुर  )  :  से  छोटे

 पत्तनों  के  विकास  की  जिम्मेवारी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  है  |  पंच  वर्षीय  योजनाओं

 में  जो  विकास  योजनायें  सम्मिलित  उनके  लिये  केन्द्रीय  जहां  उचित  ऋण  के  रूप

 में  वित्तीय  सहायता देती  है  ।  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  उन  छोटे  पत्तनों के  नाम  जिन  पर

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  काम  किया  गया  विकास-कार्य  का  किया  गया  ae

 शौर  wa  तक  हुई  प्रगति  बतायी  गयी  है  ।  में  रखा  गया--देखिये  संख्या  एल.०

 Fto—— 2345 /Ke]

 गोदी  श्रमिकों  का  कल्याण

 1३२४७  श्री  दी०  चं०  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 किः

 Fore  के
 क्या  कोचीन  पत्तन  के  गोदाम  श्रमिकों  ate  गोदी  श्रमका  क  कल्याण के  लिये

 योजना  लागू  की  गयी

 यदि  तो  योजना क्या  है  ;

 यदि
 तो

 यह  कब  लागू  की
 जायेगी

 कौर  इसके  अधीन  क्या  उपबन्ध  रखे  जायेंगे
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  से  कोचीन

 पत्तन  प्रशासन  द्वारा  सीधे  ही  कोई  गोदाम  श्रमिक  नहीं  रखे  गये  हैं  ।  पत्तन  प्रशासन द्वारा  केवल

 वे  श्रमिक  रखे  जाते  हैं  जिनकी  घाट  से  रेड  तक  श्रौर  शेड  से  घाट  माल  लाने  ले  जाने  के  लिये

 काम mara होती  है  उनके  लिये  पत्तन  पर  पाखाना  प्रौढ़  पेशाबघर  की  व्यवस्था  है  ।

 के  स्थान पर  रेस्ट  दौड-जिनमें  खाना  पकाने  व  पीने  के  पानी  की  सुविधा  रहती  है-प्राथमिक

 चिकित्सा  का  सामान  कौर  डाक्टरी  चिकित्सा  कौर  की  व्यवस्था  है  ।

 faa  अंग्रेजी  मे



 dy  लिखित  उत्तर  २०  FEKE

 राजस्थान  नहर  परियोजना

 1३२५८.  श्री  कर्णों  साहजी  :  कया  सिचाई  ate  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क

 राजस्थान  नहर  परियोजना  पर  धन  लगाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  कौर  राजस्थान

 सरकार  में  क्या  बातें  तय  हुई  ह  ;  ग्रोवर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  हुए  करार  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जावेगी
 ?

 ate  विद्युत्‌  उपमंत्री  शौर  .  राजस्थान  नहर  परियोजना

 की  क्रियान्विति के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  राजस्थान  सरकार  को  ब्याज  पर  ऋण  दे  रही  है  ।  इस

 के
 शर

 इसके  पुनर्गठन  के  बारे  में  ग्राम  तीर  रूप  से  शर्तें  तय  नहीं  हुई  हैं  ;

 भटिण्डा  से  जामसर  तक  रेलवे  लाइन

 1३२५६.  श्री  कर्णों  सिहजी  :  कया  लवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जामसर से  fared  कारखाने  को  भेजे  जानें  वाले  जिप्सम  को  विशेष  रूप  से  ध्यान  में

 रखते  हुए  क्या  भटिण्डा  से  जामसर  तक  रेलवे  मीटर  गेज  लाइन  के  स्थान  पर  बड़ी

 लाइन  बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ताकि  भष्टिण्डा  में  मीटर  गेंद  से  बड़ी  लाइन  की  गाड़ी  में  सामान

 लादने  की  सुविधा  दूर  की  जा  सके  ;  ग्रोवर

 यदि
 तो

 इस
 प्रदान

 पर  कब  विचार  किये  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व०  :  कौर  इस  समय  ऐसा  कोई

 weave  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 राजस्थान  में  सड़क  विकास  योजनायें

 1३२६०.  श्री  कर्णों  सिरजो  क्या  परिवहन
 तथा

 संसार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  सरकार  को  सड़क  विकास

 योजनाकारों  के  लिये  कितना  अनुदान  दिया

 कितने  धन  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ;  ak

 इसके  उपयोग  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  से  (7)  एक

 विवरण
 संलग्न  है  जिसमें  भ्रपेक्षित  जानकारी  दी  हुई  है  ।  परिशिष्ट  ६,  aaa  संख्या

 -£३२]

 उत्तर  प्रदेश  में  गौशाला यें

 1३२६१.  श्री  ae  पांडे  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  गोशाला  विकास  योजना

 के अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  अब  तक  कितनी  गौशाला यें  मंजूर
 की  जा  चुकी  हैं

 ;  और

 मूल  atts  में
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 केन्द्रीय  सरकार  ने  उपरोक्त  अवधि  में  इस  योजना  पर  कितना  धन  व्यय  किया  कौर

 are  काल  में  कितना  कौर  खर्चे  करने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  तथा
 कृषि  मंत्री  Wo  प्र०  :  रे४  ।

 खच  में  केन्द्रीय  सरकार

 का  हिस्सा
 ag  रुपय

 PEXR—UY  ह  GY, GRE

 १€  ४७-४८  R, SY, RAY

 १९  -पार  चक  १,०  v,\900

 PEYE—Ko  e
 ग  OV

 PERO—EL
 —

 ८,€  5,200

 हिमाचल  प्रदेश  उत्पादक

 1३२६९.  थी  प्र०  च०  बदता  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Beue  प्रौढ़  Peug  में  हिमाचल  प्रदेश  में  arg  उत्पादकों  को  कितना  ऋण  दिया  गया  है
 ?

 tara  तथा  कृषि  मंत्री  (sits
 प्र०  १९५७  में  विशेष  रूप  से  ध  उगाने  के  लिये

 किसानों  को  कोई  ऋण  नहीं  दिया  गया  परन्तु  सहकारी  समितियों  द्वारा  अ्रपने  कृषक  सदस्यों  को

 REX  से  Peas  के  सहकारी  वर्ष  में  आ्रालू  के
 उत्पादन  समेत  कृषि  कार्यों  के  लिये

 १०,८  १,४०९  रुपये  की  अत्यल्प-कालीन  पेशियाँ  दी  गयीं  |  RENE  में  किसानों  को  ५  उगाने

 के  लिये  तक  कोई  ऋण  नहीं  दिया  गया  है  ।

 कोयम्बटूर  हवाई

 1३२६३-  श्री  नंजर  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 मद्रास  राज्य  में  कोयम्बट्र  हवाई  अड्डे  पर  सुधार  कौर  विस्तार-कराये  के  बारे  में  क्या

 प्रगति  हुई  है  ;  ak

 इस  कार्य  के  कब  तक  पुरा  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 शिवसैनिक  उठाना  उपमंत्री  :  लगभग  ६२  प्रतिशत  कार्य  पुरा हो

 नया है  ।

 इस  काय  के  PExE  तक  समाप्त  हो  जाने  की  है  |

 हिमाचल  प्रदेश  को  खाद्यान्न  का  संभरण

 1३२६४.  श्री  दलजीत  सिह
 :

 व्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEXYI—UG  श्र  PEYG—YVE  में  हिमाचल  प्रदेश  में  कितने  ak  चावल  का

 उत्पादन  हम्ना  और
 उनकी  कितनी खपत  हुई  ;

 AK

 मूल  tat  में
 ।

 79  (Ai)
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 इसी  कालावधि  में  केन्द्रीय  नें  हिमाचल  प्रदेश  को  कितना  चावल  कौर  गेहूं

 दिया ?

 पराजय  तथा  कृषि  मंत्री  (at  wo  प्र०  हिमाचल  प्रदेश
 में  १६५७-५८  कौर

 PeUG—YVE  में  चावल के  उत्पादन  के  आंकड़े  कौर  PEYI—US  में  गेहूं  के  उत्पादन  के  आंकड़ें  निम्न

 प्रकार

 टनों  में  )

 वह  ae
 गह

 PeYV—NsS  83  ७६

 BR  अभी  उपलब्ध

 Pans okE
 नहीं हं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  YEW  में  गेहूं  के  उत्पादन  के  झांकने  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  वर्ष  चावल  कौर  के  उपभोग  की  मात्रा  के  मूल्यांकन  के  बारे

 में  विश्वस्त  झ्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 दी  गयी  मात्रा

 में )

 वर्ष  चावल

 PEYIANS  (2  से  ३१  मारे  शून्य
 g, R90

 २१३  २६  रै REYSG-KE  (१  mia  से  ३१  मार्च

 सहकारी  खती  स  म  मियां

 ३२६५.  श्री  खड़ वक्त  राय  :  कया
 साम  दां  ठीक  विकास  कौर  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत
 पांच  वर्षों में  +)  कितनी

 सहकारी
 खेंती  समितियां  पूंजीबद्ध  की  गयी  ;

 कौर

 उक्त  अवधि में
 में  उन्होंने  कया  प्रगति

 की  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  ब०  स०  :  और  एसयू

 सरकारों  से  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  प्रौढ़  सुचना  मिलने  पर  सदन  पटल
 पर

 रख  दी  जायगी  |

 दामोदर  घाटी  निगम  नौपरिवहन  नहर

 1२२६६.  श्री  सुबोध  सदा  :  क्या  सिचाई  ale  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  दुर्गापुर  सें  कलकत्ता  तक  नौपरिवहन  बनाये  रखने  के  लिये  दामोदर  घाटी  निगम

 मंत्रणा  समिति  ने  कलकत्ता  कुलटी  के  मुहाने के  बीच  मिट्टी  साफ़  करने  पर  लगने  वाली  लागत  पर

 विचार  किया  .

 यदि
 तो  इस  पर

 कितनी  लागत  श्रायेगी
 ;

 मूल  wast
 x
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  यदि  गंगा  बांध  को  बनाया  गया  तो  इस  मिट्टी  पर

 दस  वर्ष  बाद  पड़ेगा ?

 सिचाई  शर  विद्युत्‌  उपमंत्री
 :  उत्तर  नकारात्मक  है  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 समिति  के  निदेश  पदों  में  यह  प्रदान  नहीं  था  ।

 गंगा  बांध  के  निर्माण  पर  लगने  वाले  समय  कौर  इससे  होने  लाभ  की  अवधि  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  यह  कहा  जा  सकता  है  कि
 इस  मिट्टी  पर

 गे  गा
 बांघ  का  प्रेरणा  पड़ने  में

 ७
 से

 १०
 वर्ष  लग  सकते  हैं

 ।

 हावड़ा  स्टेशन  पर  आर  र

 श्री  सुबोध  सदा  :

 1३२६७.  थी  स०  चे  सामन्त  :

 ait  रा०  च०  माझी  :

 क्या  मंत्री  १४  R45 Yt  के  तारांकित मरन  संख्या  €७०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  हावड़ा  स्टन  पर  कुछ  रेलवे  कर्मचारियों  पर  लगाये  गये  भ्रष्टाचार  के  आरोपों
 की  जांच  पूरी हो  गयी

 यदि  तो  कितने  मा  दलों  का  पता  लगा  है  कौर  कितने  मामले  साबित  हुए  शर

 हावड़ा  स्टेशन  पर  भ्रष्टाचार  रोकते  के  लिये  सरकार  ने
 क्या  कार्यवाही की  है

 अथवा

 करेगी ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें ०
 जांच  wet  हो  रही है

 ।

 स्थान-शुल्क  को  छोड़ने  में  झ्र नियमितता  के  कुछ  मामलों  का  पता  लगा  था  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  गई  है  कि  कर्मचारियों  द्वारा  स्थान-शुल्क  नियमित  रूप  से

 छोड़ा  न  जा  सके  |  ऐसे  सब  मामले  जिन  में  किसी  भी  कारण  से  स्थान-शुल्क  लगता  रादेश  के

 लिये  एक  गजटेड  अफ़सर  के  सामने  पेश  किये  जाते  हैं
 जो

 हर  मामले  के  बारे  में  उसके  गुणावगुण ों

 पर  फैसला  करता  है  ।

 mala  होमियोपैथिक  चिकित्सा  पद्धति  परिषद्‌

 श्री  स०  च०  सामन्त

 श्री  सुबोध  हुं सदा

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 \  )  क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्‌  ने  एक  केन्द्रीय  होमियोपैथिक  चिकित्सा

 पद्धति  परिषद्‌  की
 स्थापना

 के  बारे  में  दवे  समिति  की  सिफ़ारिशों  का  समर्थन  नहीं  किया

 दवे  समिति की
 सिफ़ारिशों  पर

 राज्य
 सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया हुई

 मूल  wast  में
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 क्या  सरकार  ने  इस  विषय  में  अन्तिम  रूप  से  कोई  कर  लिया

 यदि  तो  क्यों  नहीं  किया है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  a  हां  ।  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद

 ने  Pee  में  दवे  समिति  की  जिन में  एक  केन्द्रीय  होमियोपैथिक  चिकित्सा

 पद्धति  परिषद  की  स्थापना  के  बारे  में  भी  सिफारिश  राज्य  सरकारों  के  विचारों  पर  विचार

 किया  |
 उस  ने  यह  अनुभव  किया कि  मौजूदा  हालतों  में  सब  राज्यों  के  लिये  एक  सम  नीति  बनाना

 सम्भव  नहीं  है  कौर  राज्य  सरकारें  वह  कार्यवाही  कर  सकती  हैं  जो  कि  वे  होमियोपैथी  ak  अन्य

 देशी  चिकित्सा  पद्धति  के  विकास  के  लिये  व्यवहार  ak  उचित  समझें  ।  उस  ने  यह  भी  सिफारिश

 की  कि  केन्द्रीय  सरकार
 इन

 पद्धतियों  में  गवेषणा  को
 क्रियात्मक

 रूप
 से  प्रोत्साहन  दे

 ।

 ate  देशी  चिकित्सा  पद्धति  के  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  प्रौढ़  इस  में  गवेषणा

 करने  के  लिये  वित्तीय  सहायता  देने  के  अ्रतिरिक्त  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कौर  कोई  कार्यवाही  नहीं

 की  गयी  ।

 चरखी  दादरी  स्टेशन  पर  पानी  क  नल

 1३२६९  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  कया  रेलवे  मंत्री  १७  १९५८  के
 अ्रतारांकित

 प्रस्  संख्या  १७४७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चरखी  दादरी  स्टेशन  पर  पानी  के  नल  लगाने  के  लिये  सब  सामान  प्राप्त  हो  गया

 भर

 यदि  तो  पानी  के  नल  कब  लगाये  जायेंगे  ?

 1  रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें  ०  नहीं  ।  हाई  सर्विस  टैंक  शर  कुछ

 फिटिंग  अभी  बाकी है  ।

 इस  कायें  के  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  पुरा  हो  जाने  की  है  ।  कुछ  पानी  के

 नलों  पर  श्रस्थायीं  पानी  के  कनेक्शन  शीघ्र  ही  दे  दिये  जायेंगे  |

 चंडीगढ़  में  उदयन  क्लब

 1३२७०.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  पंजाब  में  चंगीगढ़  में  एक  उड्डयन  क्लब  स्थापित  करनें  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्लब  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  जायेगा
 ?

 तिक  उड्ड्यन  उपमंत्री  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है
 ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 पं मूल  म्रंग्रेज़ी  में
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 पेंशन  का  संबोधित  कार्यक्रम

 (et  wea  ददन

 BVz  श्री  पांगरकर

 दिनेश  सिह  :

 कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १२  R&Xs  के  भ्र तारांकित प्रदान  संख्या  १४४०

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 योजना  झ्रायोग  ने  पेंशन  के  लिये  निश्चित  दो  करोड़  रुपयों  को  कम  कर  के  एक  करोड़

 १०  लाख  रुपये  कर  देने  की  सलाह  दी  क्या  उसके  अनुसार  कार्यक्रम  तैयार  कर  लिया

 गया  कौर

 यदि  तो  क्या  उस  संशोधित  कार्यक्रम  पर  प्रकाश  डालने  वाला  एक  विस्तृत  विवरण

 सभा-पटल पर  रखा  जायेगा  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  हां

 sata  ara  की  स्वीकृति  के  अनसार  संशोधित  कार्यक्रम  के  बारे  में  ब्योरेवार

 विवरण  साथ  में  दिया  जा  रहा  है  ।  दिखाय  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  १३३]

 उत्तर  रेलव  में  अनुसूचित  जा  तियों  शौर  अनुसूचित  श्री दिम  जा  तियों  क  लिये  रक्षित  कोटा

 1३२७२.  श्री  दी०  चं०
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  रेलवे  में  अ्रनसुचित  जातियों  पर  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  सेवायों  में

 रक्षित  कोटा  PEUS-VE  में  ग्रेड-वार  भर  लिया  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  शौर  यह  कोटा  कब  तक  भर  लिया  कौर

 इन  जातियों  ate  अदीम  जातियों  के  aa  प्रेम-वार  कितने  व्यक्ति  भर्ती  किये

 गये  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व०  :  श्रनसुचित  जातियां  :  नहीं  ।

 अ्रनसुचित  afar  जातियां :  कोई  रक्षित  कोटा  नहीं

 (१)  कुछ  श्रेणियों  में  अ्रश्यधियों की  वास्तविक  भर्ती कुछ  समय  तक  प्रशिक्षण  के  बाद

 की  जाती  है
 जो

 कि  प्रशिक्षण  स्कूलों  में  उपलब्ध  क्षमता  पर
 निर्भर  (२)  कुछ  टेक्निकल

 श्रेणियों  में  इस  जाति  के  सदस्य  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  जहां  तक  समय  का  सम्बध

 जब
 तक  कि

 यह  कोटा  भरा
 इस

 बारे  में  कोई  निश्चित  तिथि  नहीं  बताई  जा  सकती
 ।

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है
 ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या

 १३४]

 प्रंग्रेजी
 में
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 नाविकों  का  कल्याण

 1३२७३  [At  दो०  चल  wat

 इकबाल  सिंह

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  १२  १९५८  के
 भ्र तारांकित

 प्रदान  संख्या
 १३४४

 के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 नाविकों  की  कल्याण  सुविधाओं  के  बारे  में  विचार  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई

 राष्ट्रीय  कल्याण  बोर्ड  की  विशेष  की  सिफ़ारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  are

 वाही की  गयी
 alk

 गैन-कौन  सी  सिफ़ारिशें  अभी  कार्यान्वित  नहीं  की  गई  हूँ
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर )  नौ  (
 जैसा कि  १२  १९४५८  के  भझ्रतारांकित  wet  संख्या  १३४४  के  उत्तर  में  बताया  गयां

 बन्दरगाहों  में  नाविकों  के  कल्याण  सम्बन्धी  विशेष  उपसमिति  के  प्रतिवेदन  पर  नाविकों  के  राष्ट्रीय

 cary  बोर्ड  की  सिफ़ारिशें  प्राप्त  होने  के  बाद  सरकार  जहां  कहीं  भी  आवश्यक  उनको

 कार्यान्वित करने  के  लिये  पग  उठायेगी  ।  यह  ara  की  जाती  है  कि  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  के  लिये

 बोर्ड  की  बैठक  ४  PELE  को  बम्बई  में  होंगी  |

 रेलवे  पर  सिगर्नालग  तथा  दुर-संचार

 1३२०४.  श्री  दी०  च०  :  कया  रेलवे  मंत्री  १  १९५८  के  भझ्रतारांकित  प्रश्न

 ६००.  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रेलवे  पर  सिग्नलिंग तथा  दूर-संचार

 में  सुधार  करने  के  कार्य  में  तक  प्रौढ़  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 उपमंत्री
 aerate  एक  विवरण  संलग्न  है  जिस  में

 अब
 तक  हुई  प्रगति

 के  बारे  में  जानकारी  दी  हुई  है  ।  दिखाय  परिशिष्ट  ६,  श्रनबन्घ  संख्या  234]

 कालन्दी  जलाशय  पड़ोस

 श्री  पाणिग्रहण
 1३२७५  थी  संगण्णा

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  १२  १९४५८  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  १३९०  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  में  कालन्दी  नदी  पर  जलाशय  परियोजना  पर  कार्य  प्रारम्भ हो  गया  है

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  भर

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  यह  कार्य  पुरा  हो  जायेगा
 ?

 सिचाई  शौर  विद्युत  उपमंत्री  हाथी )  :  (7)  .  योजना  झ्रायोग  ने  कालन्दी

 योजना  रंभी  स्वीकृति  नहीं  दी  हे  ।  क्षेत्र  के  समचे  विकास  के  लिये  वैतरणी  नदी  पर  प्रस्तावित

 कुण्ड  परियोजना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  परियोजना  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 प्रंग्रेजी  में
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 प्रारम्भिक  अर्थात्‌  कर्मचारियों  के  कार्यालय  भवन  व  उपादान  सड़कों  का  निर्माण

 शर  छोटी  नहरों  प्रौढ़  नालियों  के  लिये  भूमि  asta  का  लगभग  पुरा  हो  गया  हू  ।  परियोजना के

 योजना  झ्रायोग  द्वारा  प्रतिरूप  से  मंजूर  किये  जाने  पर  ही  बांध  बनाया  जा  सकता  हैं  ।  इस

 में  बंका ह  कि  परियोजना  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  पुरी  हो  जायेंग े।

 खेलने  में  चोरियां  दौर  बिना  टिकट  यात्रा

 1३२७६.  श्री  श्र  रिन्द  घोषाल :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 उन  राज्यों  के  क्या  नाम  हैँ  जिनके  क्षेत्राधिकार  में
 १९४७

 ग्रोवर
 rg  ४५८  में  चलती  गाड़ियों

 में  सबसे  अ्रधघिक  चोरियां  हुई

 उन  राज्यों के  क्या  नाम  हैँ  जिनके  क्षेत्राधिकार में  १९  ५७  geuck में  fat  टिकट

 यात्रा  करने  के  मामले  सबसे  ग्रसित  श्र

 इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  क़ी  गयी  ह
 ?

 उपमंत्री  स०  - (०  राम स्वामी )  )  १६५७  और  ae Goi  में  चलती  यात्री

 गाड़ियों  में  चोरी  की  सबसे  अधिक  घटनायें  बम्बई  राज्य  में  हुई  चमकौर  चलती  माल  गाड़ियों में  चोरी  क़ी

 सबसे  अ्रघिक  घटनायें  पश्चिमी  बंगाल  में  हई  ।

 पता  लगे  मामलों  के  आधार  पर  बम्बई  राज्य  ।

 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  [a fera  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या

 पव  तीर  रेलवे
 पर

 जनता  ट्रन
 का

 देरी  से  चलना

 TRV.  पंडित  gto  ato  तिवारी :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कहा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 ह

 कि  वर्षा  ऋतु  के  बाद  भी  पूर्वोत्तर
 रेलवे

 की  जनता  फास्ट  पैसेंजर  ट्रेन

 कभी  समय  पर  नहीं  चलती हैं

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 १६४५८  से  पूर्वोत्तर रेलवे  के  सब  जि  हों  में  फ़ास्ट  एक्सप्रेस मेल

 गाड़ियां  किस  हद  तक  समय  पर  चलीं
 ?

 fara  उपमंत्री  स०  व०  राम स्वामी )
 नहीं

 |  सध

 गया

 इर

 डाक
 लखनऊ-कटिहार  जनता  फ़ास्ट  पैसेंजर  ट्रेन  सन्तोषजनक  रूप  से  समय  पर  नहीं  चली है

 इन  गाड़ियों  विशेषत  scan  ३४  डाउन  के  टीक  समय  पर  न  चलें
 के

 मुख्य  कारण

 निम्नलिखित  हैं

 (१)  बरौनी  जंकशन  कौर  कटिहार  के  बीच  यादों  श्र  eat  नव-निर्माण  ।

 (2)  नये  बनायें  गये  किनारों  wie  wea  अस्थायी  कार्यो  के  कारण  लगाये  गये  इंजीनिर्यारग

 प्रतिबन्ध  ।

 (३)  खतरे  की  जंजीर  का  दुरुपयोग  |

 मल  wast  में
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 (४)  रास्ते  में  क्षतिग्रस्त  हुए  डिब्बों को  gate  करना  ars  की  कठिनाइयों  के  कारण

 रेक्स  के  देरी  से  लगने  से  कटिहार  से  गाड़ियों  का  देरी  से  रवाना  होना  |

 एक  विवरण  संलग्न हैं
 ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  सख्या  220]

 हिमाचल  प्रदेश  में  स्वास्थ्य
 चन्द्र

 श्री  पद्म  देव
 Rec

 श्री  स०  Fo
 सामन्त

 क्या
 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने

 क्रि
 कृपा  करेंगे

 कि
 हिमाचल  प्रदेश  में  वयं

 @eus—¥é  में

 कौन  से  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोले  गये  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  करमरकर )
 वर्ष  PEYG—YE  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  में  छः

 स्वास्थ्य
 केन्द्र  नीचे  लिखी  जगहों  में  खोले  गये

 :--

 (१)  चरगांव  (

 २)  सराहां  जिला  महासू

 ३)  सूनी

 (४)  सुडौल  c  जिला  मण्डी

 (५)  स्यांज

 (६)  बिहार
 चम्बा

 राजस्थान  नहर  परियोजना

 1३२७६  श्री  राम  कृष्ण गुप्त  :  कया  सिचाई  कौर  faa  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्यो  यह  सच  है  कि  अभी  मुख्य  राजस्थान  नहर  कौर  उसकी  शाखों  को  पंक्ति बन्दी  के

 बारे  में  कोई  निश्चय  नहीं  किया  गया  हैं  ;

 )  यदि  ती  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ;  ak

 (7)  कब  तक  ग्रीम  निश्चय हो  जायगा  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  जी  हां

 तथा  १९४५७  में  मूल  परियोजना  क  परना  न  dtaa  किया  गया  था  उसमें

 राजस्थान  नहर  कौर  उसकी  राजस्थान  के  इलाके  की  शाखों  की  पं  क्ति बन्दी  की  कोई  व्यवस्था  नहीं

 की  गयी  थी  ।  निर्देशकों  की  समिति ने  aa  यह  सुझाव  दिया  हं  कि  राजस्थान  को  सहायक  नहर  का  २३

 मील  का  जो  टुकड़ा  राजस्थान  के  इलाके  में  हे  उसको  पं  क्ति  बन्द  करना  चाहिए  i  इस  विषय  पर  wat

 विचार किया  जा  रहा  हे  ale  शीघ्र  ही  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  होने  वाला हैं  ।

 बम्बई  में  क्षयरोग  रुज आलय

 1३२८०.  श्री  पांगरकर
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि

 १९५८-५६ में में  बम्बई  में बम्ब उ
 न्द्रीय

 स सहायता  से  कितने  क्षय  रोग  रूजालय  खोले  गये

 wash  में



 ३०  qa  Iac  लिखित  उत्तर  शुद हे

 क्या  राज्य  सरकार  ने  १६५६-६०  में  केन्द्रीय  सहायता  से  धौर  रूमाल  खोलने के

 ई  प्रस्ताव  भेजा है  ;  शर

 afe  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  हे
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  PENG—VE  में  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता से

 बम्बई  में  कोई  क्षय  रोग  रूजालय  नहों  खोला  गया  ।

 तथा  (7)  राज्य  सरकार  PEXE—Fo  में  येतमाल  परौ  भ्र  रंगा बाद में

 प्रत्येक  स्थान  पर  एक-एक  क्षय  रोग  रूजालय  खोलना  चाहती है  ।  इनके  लिये  if 3 ot  किरण  यन्त्रों  और

 अन्य  परयोगदाट  उपकरणों  के  प्रश्न  पर  सभी  राज्यों  की  मांगों  के  साथ-साथ  तभी  विचार

 जायेगा  जबकि  राज्य  सरकार  इनके  आवश्यक  इमारतें  बना  लेगी  कम  चारी  भर्ती  कर  लेगी  ts

 फिरोजपुर  डिवीजन  में  स्टेशनों  पर  बिजली  लगाना

 1३२१  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  रेलवे  के  फीरोजपुर  डिवीजन  ३१  मारे  PEEVE  तक  कितने  स्टेशनों  पर  बिजली

 लगाई जा  चकी  ह  ;  प्रौढ़  उनके  कौर

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि में  इस
 डिवीजन  में

 में
 के  are  किन  किन  स्टेशनों

 पर  बिजली  लगाने  का  विचार ह  ?

 रेलवे  उपमंत्री
 सें०  राम स्वामी )

 तथा  विवरण  संलग्न  किया

 जाता  परिशिष्ट  ६,  wat  संख्या  १३८  |

 परिवार  नियोजन

 1३२८२.  श्री  संगण्णा  :  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  प्पा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच ह  कि  १९  मं  भिन्न  राज्य  सरकारों को  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम

 के  लिये जो  अनुदान  दिये  गये  थे  उनका  पूरा  उपयोग  नहीं  श्र  वे  वापस  दिये  गये

 यदि  तो
 प्रत्येक  राज्य  ने  कितनी  रकम  लौटाई

 or:  कौर

 इसके  क्या  कारण है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  :  PeYG—YET में  राज्य  सरकारों  ने  परिवार  नियोजन

 mia  क्रम  के  लिये  दिये  गये  रुपये  में  से  areca  में  कितना  रुपया  उपयोग  हे  इसकी  सुचना  भ्र  भी  नहीं

 मिल  सकी है  |

 नयें  तरीके  के  अनसार  यह  रकम  योजना  अ्रायोग  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  के  लिए  wears  रूप  से

 निर्धारित  अनुमानों  के  अनसार  मार्गोपायोंਂ  के  रूप  में  दी  जाती  हे  ।  वर्ष के  अन्त  में  इन

 अग्नियों  के  प्रति  सन्तुलन  करने  के  लिये  अनुदान  स्वीकृत  किये  जाते  हैं  ।

 तभी  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 हो
 सकता  हूं

 कुछ
 राज्य  अस्थायी  रूप  से

 दी
 गई  पेशियों

 का
 उठा  प्राप्त  कमंचारियों  के

 न  मिलने  के  कारण  पूरा-पूरा
 उपयोग  eee

 पाल  अ्रग्रेजी



 Yove  लिखित  उत्तर  २०  PEXE

 पूर्व  रेलवे  में  सुरक्षा  संगठन

 गप रंगे 1३२८३.  श्री  सुमन  घोष :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 क

 क्या  यह  सच  हूँ
 कि

 पूर्व  रेलवे  में  रेल  दुर्घटनाओं
 को

 रोकने  के
 लिये  हाल  में  कोई  सुरक्षा

 संगठन खोला  गया

 यदि  तो  इस  संगठन में  कितने  गज़िटिड  कौर  कितने  नॉन  गजेटेड  अधिकारी हूं
 ।

 क्या  इस  संगठन  की  स्थापना  के  बाद  पूर्वे  रेलवे  में  कोई  बड़ी  या  छोटी  रेल  दुर्घटना  हुई

 यदि  तो

 इस  संगठन  द्वारा  दु्घेटनाश्रों  को  रोकने  के  fara  क्या  ठोस  सुझाव  दिये  गये  हैं  ;

 इस  संगठन ने  wa तक  इस
 जोन

 के
 कितने

 क्मेंचा  रियों  के  विरुद्ध  लापरवाही की
 शिका

 यत  को  हूं  ;  att

 इस  संगठन ने  wa  तक  किस  प्रकार के  अपराध  अधिका रियों  के  सामने  राहु हैं
 ?

 उपमंत्री  5 (५  वें०  राम स्वामी )  :  प्रत्येक  रेलवे  पूर्वे  रेलवे  समेत  एक-एक

 सुरक्षा  संगठन  स्थापित  किया  गया  है
 ।

 ये
 संगठन

 रेलों  के  संचालन  में  सुरक्षा  संबंधी  उपायों
 के

 थिलन  कराने  के  लिय  बनाये  गय  हूँ  |

 सुरक्षा  गज़िटिड  क

 सुरक्षा  नॉन  गजेटेड  तथा  चौथी  श्रेणी  के

 कर्मचारियों  को  20

 arian  qa  फिया  qd  ted  के  सारे  से  है  ।

 तथा  .  यह  संगठन  Peuc  में  बना  उस  समय  से  लेकर
 €
 महीने तक  की

 अवधि  फरवरी  Q8yue aH sa Ma तक  इस  रेलवे  पर  प्रतिमास  दो  भिड़न्त  की  छोटी  दुर्घटनाएं

 are  गाड़ी  के  पटरी  से  उतरन  की  ११  छोटी  दुर्घटनाएं घटित  हुई  हैं  ।  इस  संगठन के  कायें  का

 प्रभाव  कुछ  दिनों  बाद  मालूम  होगा
 |

 तथा  स  गठन  का  मुख्य  काय  दुर्घटनाओं के  कारणों का  विश्लेषण  करना

 लाइनों  शरर  स्टेशनों  की  जांच  करना  कौर  यह  देख  भाल  करना  है  कि  सभी  रेलवे  कर्मचारी  सुरक्षा

 नियमों  का  भली  भांति  पालन  कर  रहें  ह  या  रेलवे  कम  चा  रियों  को  व्यक्तिगत  ल  तथा  लिखित

 सामग्री  के  वितरण  के  द्वारा  सुरक्षा  नियमों  से  परिचित  कराना  व  उनकी  याद  दिलाते  कौर

 सभी  कम  चोरियों  के  मन  में  सुरक्षा  की  भावना  पैदा  करना  है
 ।

 इसਂ  प्रकार  यह  संगठन  केवल  सुझाव  या

 रखने  या  शिकायतें  करने  के  उद्देश्य  से  नहीं  बनाया  गया  है  प्रौढ़  न  ही  ऐसी  शिकायतों  की  संख्या  की

 रेलवे  की  कार्यक्षमता को  प्रदान  लगाने  के  उपयुक्त  मापदंड  है  ।

 (a)  इस  संगठन  के  अघिकारियों  तथा  इंस्पेक्टरों  द्वारा  पकड़े  गये  अपराधों  में  सुरक्षा  नियमों

 के  पालन  न  करने  से  लेकर  कत्तव्य  पालन  में  उदासीनता तथा  श्रनुदासनहीनता

 तक  के  अनेक  प्रकार  के  अपराध  हैं  ।

 मूल  मं प्रे जी  में



 Ro  १८८१  लिखित
 उत्तर

 Yov%

 अलीपुर  विकास  खंड

 ३२८४.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ल  के  अलीपुर  के  विकास  खंड  के  किसानों  ने  यह  शिकायत  की

 है
 कि

 रबी  ग्रां दोलन  के  सिलसिले  में  उन्हें  जो  २८  १-सी  बीज  दिया  गया  था  वह
 उस

 खंड
 की  भूमि

 के  लिये  उपयुक्त नहीं  है  ;

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  को  इस  dare  कोई  हिदायतें  दी  गयी  हैं  ;

 उन  हिदायतों  का  स्वरूप  क्या

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :
 जी  नहीं  ।

 शर  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होत  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  म॑  डाक  ate  तार  को  सुविधा

 ३२८५.  को  भक्त  ददन  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 aq  PEYG—YE  के  वित्तीय  वर्ष  में  उत्तर  प्रदेश  के  पांच  पर्वतीय  जिलों

 देहरादून  कौर  टिहरी  गढ़वाल  में  से  प्रत्येक  जिले  के  किन-किन  स्थानों  पर  नये

 शाखा  सार्वजनिक  टेलीफ़ोन  एक्सचेंज  शर  तार  घर  खोले

 गये ;

 उपरोक्त  जिलों  के  लिये  उपरोक्त  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  के  ~ TERT  से  सन्‌

 PEXE—Fo  के  वित्तीय  वर्ष  के  लिये  क्या  कार्प  क्रम  बनाया  गया  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रो  (At  स०  का०  :  सम्बन्ध  में

 wa  विवरण  पत्र  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  238]

 उत्तर  प्रदेश  मं  तिब्बत  सीमा  तक  सड़कों  का  निर्माण

 ३२८६.  श्री
 भक्त

 कया
 परिवहन  तथा  संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  की  जो  सीमा  तिब्बत  से  मिलती  वहां तक  पहुंचने

 के  लिए  कुछ  सड़कों  के  निर्माण  का  निचय  किया  गया  है

 यदि  तो  क्या  ऐसी  प्रत्येक  सड़क  का  लम्बाई  व  खच  के  अनुमान

 बताने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ;

 उन  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  क्या  व्यवस्था  की  गयी  है  ;  कौर

 उनका  निर्माण  कांप  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  आशा  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय
 के  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  )

 :  से

 माननीय  सदस्य  का  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  इलाके  के  विकास
 की

 सड़क  योजनाकारों  से  है  जिनके

 इनमे ंसे  १६  योजनाओं लिये  केन्द्र  से  इस  प्रदेश  की  सरकार  ने  सहायता  के  लिये  भ्रनुदान  मांगे  थे
 ।

 के  लिये  Rho  ५३  लाख  रुपये  के  अनुदान  मंजूर  किये  जा  चुके  इने  योजनाओं  लिये  प  रि  बिष्ट

 qa
 निबन्ध  संख्या

 १४०]  की
 सुची  साथ  में  दी  जा  इनमें से  कुछ

 तो

 हाल  ही  में  पूरी
 at

 $<

 मल  WIR  में
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 चुकी  हैं  ale  बाकी  बहुत  सी  योजनाकारों  पर  काम  तेजी  से  हो  रहा  है
 ।

 इस  के  लिये

 की  योजनाकारों  के  कुछ  सुझावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कौर
 की

 जाती  है  कि  इस

 बारे  में  जल्दी  ही  हो  जावेगा  |  इनमें  से  बहुत  सी  सड़के  तो  पहले  से  ही  बनी  हुई  हैं  कौर  विकास

 के  सामान्य  कार्यक्रम  है ग्रन्तगंत  इनको  सुधारा  जा  रहा  है  |

 छपरा  A  नगरपालिका जल  संभरण  व्यवस्था

 1३२८७  श्री  राजेन्द्र सिह  :  क्या  रेलवे  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 मुजफ्फरपुर  पब्लिक  हैल्थ  डिवीज़न  के  एक्जीक्यूटिव  इंजीनियर

 ने
 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  जनरल  को  चपड़ा  के  लाइन  पार  रेलवे  रोड  पर  के  दूसरी

 तरफ

 रहन

 वाले  नगरवासियों  को  नगरपालिका  का  जल  सप्लाई  करने  के  लिये  मार्ग  देने  के  लिये

 ay

 की  ai

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तक  क्या  कार्यवाही  हुई  है
 ?

 उपमंत्री  सें०  :  जी  at

 योजना  ate  उसके  प्राक्कलन  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  समें  परिवार  नियोजन  कन्द

 श्री  दलजीत सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  हिमाचल

 प्रदेश  में  कितने  परिवार  नियोजन  केद्र  हैं  तथा  वे  कहां  कहां  पर  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )  हिमाचल  प्रदेश  में  निम्नलिखित  स्थानों पर  परिवार

 नियोजन  केन्द्र है  :--

 (१)  हिमाचल  प्रदेश  शिमला  |

 (२)  महासु  जिला  ।

 )  मंडी  जिला

 )  मंडी  जिला  ।

 \
 चम्बा  जिला  | (  ्

 (६)  बिलासपुर  जिला  |

 (७)  जिला  ।

 (८)  सिरभर  जिला  ।

 खंड सारी  उद्योग

 1३२८९.  श्री  शिवनंजप्पा  :.  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संघ  सरकार ने  जून  १९४५८  में  खंडसारी  उद्योग  के  संबंध  में  तथ्य  अ्रन्वेषण  समितिਂ

 के  अंतरिम  प्रतिवेदन पर  विचार  कर  लिया  है

 यदि  तो  उसका  विस्तृत  विवरण  ;  कौर

 पाल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  इस  पर  कब  विचार  होगा  ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०
 तथा  जी  हां  ।  भारत  सरकार

 ने  इस  रिपोर्ट  पर  कर  लिया  है  उसने  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  को  इस  उद्योग  के  लिए

 बिजली  के  बेलने  लगाने  के  लिये  लाइसेंस  देने  के  नियम  बनाने  की शक्तियां  सौंप  दी  हैं  ।  इन  शक्तियों

 के  प्रधान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  २४  REYE BT  उत्तर  प्रदेश  खांडसारी  चीनी  निर्माता को

 लाइसेंसिंग  PEXE  जारी  किया  है  |  यह  आदेश  खडसारी  चीनी  का  उत्पादन  करने  वाले

 ३०  ज़िलों  में  सुरक्षित  क्षेत्रों  में  लागू है  |  इस  forte  की  प्रतियां  लाइब्रेरी-में  रखी  जा  चुकी  हैं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  ।

 राष्ट्रीय  नौवहन  बोझ

 थी  तूं गा मणि
 1३२६०.

 थ्री  स०  स०  बनर्जी  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 राष्ट्रीय  नौवहन  बोल  की  पहली  बैठक  हो  चूकी है  ;

 यदि  तो  उसमें क्या  विनिश्चय  किये  गये  हैं  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  तथा

 उसमें  ate राष्ट्रीय  नौवहन  बोडो  की  पहली  बैठक  १०  RENE  को  नई  दिल्‍ली  में  हुई  थी  |

 ने  निम्नलिखित  मुख्य  विनिमय  किये  हैं  ।

 (१)  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिये  भारतीय  जहाजों  के  विकास  के  लिये  लक्ष्य  निर्धारण

 के  हेतु  सिफारिशें  करने  के  लिये  श्री  wo  रामास्वामी  की  अध्यक्षता  में  एक

 समिति  कौर

 (२)  भारत  सरकार  क़ो  यह  सिफारिश  करना  कि  को  तृतीय  योजना  की

 अ्रत्यावश्यक  योजनाओं  में  सम्मिलित  किया  जाय  |

 रेलवे  aa

 1३२६१.  श्री  दामानी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  वकीलों  की  भर्ती  का  वर्तमान  तरीका  क्या  कौर

 क्या  पहले  तरीके से  इस  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें  ०  वें  ०  )
 तथा  १९५८  से  पहले  प्रत्येक

 रेलवे  में  रेलवे  के  काम  के  लिये  भर्ती  किये  जाने  वाले  वकीलों  का  भिन्न  भिन्न  तरीका  था  किन्तु  इनको

 कभी  रेलवे  कर्मचारी  नहीं  माना  गया  है  ।  शब  सब  स्थानों  पर  एक  समान  तरीका  निर्धारित  कर

 दिया  गया  है  ।  वह  इस  प्रकार  है  :--

 (१)  प्रत्येक  स्थान  जहां  पर  कि  व्यवहार  न्यायालय  होता  एक  या  दो  एडवोकेट ों

 के  नाम  निर्देशित  कर  दिया  जाता  है  उन  स्थानों  क़ो  छोड़  कर  जहां

 मूल  dat  में
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 कि  बहुत कम  वाद  होते  हैं  )  पर  रेलवे  के  सभी  मामले उनको  हीं  दिये  जाते हैँ  ।

 वे  यह  कार्य  फीस  लेकर  करते  हैं  ।

 (२)  ये  एडवोकेट  प्रायः  चीफ
 कमर्शल  सुर्वारिटेडेंट

 द्वारा  उस  डिवीजन  या  रीजन  के

 सुर्पारटेंडेंटू  के  ज  से  चुने  जाते  हैं  ।

 चीनी  प्रदेश  में
 )

 में  बा कटु  कूल

 1३२९२.  श्री  नेक  राम  नेगी
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 चीनी
 प्रदेश  )  में  बकटू  कूल  के  निर्माण

 को
 बन्द  करने  के  क्या  कारण

 इस  कूल  का  निर्माण  फिर
 कब  शुरू

 यह  कब  तक  पूरा  हो  शरर

 इससे  कितने  क्षेत्र  को  लाभ  होगा ?

 fare  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  इंस  योजना  का  कार्य  पिछले
 ad  प्रारम्भ

 हम्ना  था  किन्तु  स्थानीय  कृषकों  कौर  भूस्वामियों  के  विरोध  के  जिनकी  भूमियां  पहले  से

 सरकारी  दलों  से  सीची  जा  रही  थीं  फिर  जिनको  यह  डर  पैदा  हो  गया  कि  aime  कूल  के  पूरा  हो  जाने

 से  उनको  पहले  से  कम  पानी  मिलेगा  तथा  साथ  में  सुधार  शुल्क  तथा  पानी
 की

 अधिक  दरें  देनी
 नये  कूल  के  निर्माण  को  बन्द  करना  पड़ा  है  ।  यह  देखने  के  लिये  कि  क्या  झ्र धि कतर  किसान

 इसके  बनाने  के  पक्ष  मे ंहैं
 या  नहीं  इस  विषय  को  जिला  बिकास  तथा  आयोजन  के  ।  जिसमें

 सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  दोनों प्र  के  सदस्य  हैं  ।  सुपुर्द  कर  दिया  गया  है  ।  इस  समिति  के

 फैसले  क़ी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 जब
 इसका

 जिला  विकास  तथा  आयोजन  समिति  द्वारा  अनुमोदन  हो  जायेगा  ।

 चूंकि  यहां  केवल  साल  में  ६  महीने ही  काम  हो  सकता  है  शर  सदियों में  बन  जम  जाती है

 इसलिये  जिस  समय  भी  कांप  शुरू  होगा  उसके  २  वर्ष  बाद  यह  पुरा  हो  सकेगा  |

 लगभग  ३०००  एकड़  कृष्णा  भूमि

 हिमाचल  प्रदेश  में  सिचाई  की  छोटी  योजनायें

 1३२९३.  श्रो  नेक  राम  नेगी  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 \
 /  wa  तक  हिमाचल  प्रदेश  के  चीनी  के  खरक  इलाके में  सिचाई  की  कितनी  छोटी

 योजनायें  चालू  की  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  चीनी  (  हिमाचल  प्रदेश  में  मुंग गांव  के  वासियों ने  पानी की  सप्लाई

 के  लिये  रखने  ताप  एक  बड़ी  भारी  सिचाई  योजना तैयार  की  थी  शौर  उसके  लिये
 उन्होंने

 प्रशासन

 से  सहायता  मांगी  कौर

 यदि  तो  sa  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 (a)
 fara  तथा  कृषि  मंत्री  ०  प्र०

 :  त्  प्रभी  तक  चीनी में  केवल  एक  योजना

 अर्थात  बाक  नहर  योजना

 ale
 की  गई

 मूल  नय अंग्रेजी
 में
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 तथा  यह  सच  है  कि  गांव  वासियों  ने  पूरी  मजूरी  लेकर  एक  कूल  तैयार

 करने को  कहा  था  किन्तु  किसी  ने  भी  बिना  मजूरी  के  काम  करने  के  लिये  नहीं  कहा  यदि  गांव

 वाले  स्वयं  अपत  व्यय  पर  कूल  बनाना  चाहें  तो  सरकार  उनको  निःशुल्क  शिल्पी  सहायता  व

 देने  को  तेयार है  ।

 मुरंग  गांव  के  वासियों  ने  जो  सिचाई  योजना  तयार  की  थी  उसकी  लोक  निर्माण  विभाग

 द्वारा  जांच  को  गई  थी  किन्तु  निम्नलिखित  कारणों  से  इसको  कार्यान्वित  नहीं  किया  ज़ा  सका  :

 (१)  उस
 क्षेत्र  में  बीच  में  एक  बड़ी  ऊंची  पहाड़ी है

 ।  उसके  कारण  बहुत  लम्बा  कूल

 बनाना  पड़ेगा  जो  कि  ऐसे  क्षेत्र  में  से
 होकर  गुज़रेगा  जिसकी  किसी  भी  प्रकार

 सिंचाई  नहीं  हो  सकती  है  ।

 (२)  कठोर
 चट्टानों

 तथा  अनुपयुक्त  ऊंची  भूमि  के  कारण
 इसकी  बहुत  अधिक  लागत

 होगी  |

 (३)  वहां  पर  लगभग  आ्राघा  वर्ष  ah  पड़ी  रहती है  ।

 (४)  ऊंची  लागत
 ग्रोवर  भ्रपेक्षाकृत  काम  लाभ  के  कारण  इस  योजना  को  श्रमिक  दृष्टि

 से  ठीक  नहीं  समझा  है  ।

 रेलवे  हाकी  टीस

 ३९९४.  श्री  प्र०  चे  बर्मा  क्या
 रेलवे  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जिस  रेलवे

 हाथी टीम  ने  हैदराबाद  में  २१  PEXE  को  नेशनल  हाकी  टाइटिल  जीता  है  उसके  सम्मान  के

 लिये  क्या  कोई  कार्यवाही
 की

 गई  है
 यदि

 हां
 तो

 क्या
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  राम स्वामी )  :  २७  १९४५४  को  भारतीय  रेलवे  टीम

 जब  नई  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  पहुंची  तब  रेलवे  स्पोर्ट स  कन्ट्रोल  बोर्ड  की  श्र  से  उसका  भव्य  स्वागत

 किया  गया  ।  उसी  सांये  को  उन  के  सम्मान  में  बड़ौदा  नई  दिल्‍ली  के  लॉन्च  में  एक  चाय  पार्टी

 दी  गई  टीम  के  प्रत्येक  खिलाड़ी  को  चांदी  का  गेंद  कौर  हाकी  दी  गई  ।

 भाड़  की  दरों  में  कमी

 1३२९४.  श्री  Ao  ब०  विफल  राव  :  कया  रेलवे  मंत्री  Qc  FeXE  क्रो  दिये  गये

 ७  १९४९-६०  के  बजट  भाषण  के  परा  ४६  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अरब  तक  निर्यात  के  लिये  जाने  वाले  माल  की  भाड़े  की  दरों  को  कम  करने  के
 बारे  में  विभिन्न  मंत्रालयों  के  वरिष्ठ  श्रविकारियों  की  स्थायी  समिति  बन  चुको

 यदि  तो  इसके  कौन-कौन  सदस्य

 wa  तक  इस  समिति  क़ी  कितनी  बैठकें  हुई  और

 इन  बैठकों  में  किन  विषयों  पर  विचार  किया  गया  है  ।

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  :  जी  हां  1

 (१)  श्री  एस०  करार  एडिशनल  मेम्बर  रेलवे  बोर्ड  ।

 मूल  म्रंग्रेज़ी  में
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 (२)  श्री  सी०  टी०  डायरेक्टर  रेलवे  बोर्ड

 (३)  श्री  आर  डिप्टी  योजना

 (४)  डायरेक्टर  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन

 (५)  श्री ई०  डिप्टी  faa  मंत्रालय

 एक  ।

 निर्यात  के  लिये  भेजे  जाने  वाले  माल  पर  भाड़े  की  दरें  कम  करने  के  सामान्य  पर

 विचार  किया  गया  ।  इस  प्रकार  के  प्रार्थना  पत्रों  पर  विचार  करने  की  सामान्य  प्रक्रिया  निश्चित  की

 गई  ae यह  निश्चय  किया  गया  कि  ऐसी  प्रार्थना  के  साथ  कौन-कौन  सी  जानकारी  मांगी  जाय  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  रेलवे  आउट एजे  ओसियां

 ३२९६. थी  पथ  देव  :  नया  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  कितनी  रेलवे  आउट-एजेंसियां

 क्या  यह  सच  है  कि
 हिमाचल  प्रदेश  के

 लोगों
 ने  ate  श्राउट-एजेंसियों  की  मांग  की

 ak

 इस  दिशा  में  सरकार  an  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०
 व०  :  सात

 ।

 केवल  थानेदार  में  एक  नयी  आउट-एजेन्सी  खोलने  के  लिये  एक  सुझाव  मिला  है  |

 दस  सुझाव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  फलों  को  fecal  में  बन्द  करना

 ३२६७.  श्री  पद्  देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  का  करेंगे कि  :

 हिमाचल  प्रदेश में  वर्ष  १९४८-५९  में  फलों  को  डिब्बों में  बन्द  करने के  उद्योग  के

 के  लिये  सरकार नें  क्या  प्रबन्ध  किये

 इस  प्रदेश  के  कितने  स्कूलों  में  फलों  को  डिब्बों  में  बन्द  करने  का
 प्रशिक्षण  जाता है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  हूँ  प्र०  PYS-KE  में  हिमाचल  प्रदेश  में

 २  छोटे  पैमाने  वाली  फल  संरक्षण  टुकड़ियों  की  स्थापना  के  लिये  २०,०००  रुपये  की  रकम  का

 उपबन्ध  कर  दिया  गया  है  ।  एक  टुकड़ी  शीघ्र  हो  स्थापित  कर  दी  जायेंगी  ।  प्रशासन  एक  पिक-श्री

 गाड़ी  में  लगी  हुई  एक  चलती  फिरती  फल  संरक्षण  टुकड़ी  की  सहायता  से  स्कूल  के  विद्यार्थियों  को

 और  दूसरों  को  जो  फल  संरक्षण  को  गृह  उद्योग  के  रूप  में  दिलचस्पी  रखते  प्रशिक्षण  भी  दे  रही

 है  ।  भंगरोट  सनौर  चीनी  के  फल  अनुसन्धान  स्टेशनों  पर  भी  फल  संरक्षण  में  छोटे  कोसें

 are  प्रेक्टिकल wart  भी  दिये  जाते हैं  ।

 डिब्बों  में  फलों  को  बन्द  करने  के  प्रशिक्षण  का  प्रबन्ध  अभी  तक  स्कूलों में  नहीं  है  परन्तु

 अनेक  स्कूलों  में  चलती  फिरती  टुकड़ी  द्वारा  फल  संरक्षण  में  ट्रेनिंग  दी  जाती है
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ३०  १६८१  Ask?

 हिमाचल  का  मत्स्य-पालन  विभाग

 ३२९८.  थी  देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  के  मत्स्य-पालन  विभाग  ने  वर्ष  PEYG—YE  में  कितना  व्यय  किया

 तथा  इस  wale  में  उसे  कितनी  ara  कौर

 ट्राउट  मछली  के  शिकार  के
 लिये  cient  को  आकर्षित  करते  के  लिये  विभाग  द्वारा

 डस  प्रविधि  में  क्या  उपाय  किये  गये  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  go  प्र०  १६५८-५६
 के  वर्ष  में

 हिमाचल  प्रदेश

 के  मत्स्य  विभाग  को  20,000  रुपये  की  श्राय हुई हुई  और  १,१  2,900  रुपये व्र  हुए  |

 प्रयास  ने  नियम  बनाये  हूँ  जिनके  अ्रतुसार  मछली  उदारतापूर्वक  पकड़ने  की  इजाज़त

 है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  ट्राउट  मछली  पकड़ते  के  लिये  नाम-मात्र  फीस  ली  जाती हू  ।  बरोत  वाक

 मंडी  जिला  are  रोहरू  वीके  महासु  जिला  में  प्रावश्यक  सामान  को  नाम-मात्र  दरों  से  किराये  पर

 दिया  जाता  है  ।  दूसरो  पंचवर्षीय  योजना  काल  प्रशासन  बरोत  ars  मंडी  जिला  are  चिरगांव

 वीके  महासु  जिला  के  स्थानों  पर  ट्राउट  मछली  पकड़ते  को  योजनाकारों  को  R,8X,000  रुपये  की  लागत

 से  कार्यान्वित कर  रहा  हे  ।

 इन  तानों  केन्द्रों  पर  चिरगांव  कौर  अच्छे  फिनिश्ड  रेस्ट  हासिल

 (furnished
 rest

 houses  )  भो  मौजूद  हद

 हिमाचल  प्रदेश  में  मछलियों  को  डिब्बों  में  बन्द  करना

 BRE.  श्री  पद्य  देव  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  मछलियों  को  डिब्बों  में  बन्द  करने  संम्बन्धी  कोई  योजना  सरकार

 के  विचाराधीन है  ;  ak

 यदि  तो  उसकी  रूप-रेखा  क्या  है  ?

 खाद्य  तथा  fe  मंत्री  प्र०  कौर  मछलियों को  डिब्बों  में  बन्द

 करने  सम्बन्धी  किसी  भी  योजना  पर  तभी  तक  विचार  नहीं  किया है  क्योंकि  इसਂ  कार्य
 के  लिये

 लियां  काफो  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 wage  नदी  में  मछलियों  का  सर्वेक्षण

 ३३००.  श्री  पद्म  देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  १  Reus  के  अ्रतारांकित प्रश्न

 संख्या  ६०८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  marge  नदी  में  गलियों  के  स्रोतों  के  बारे  में  सर्वेक्षण  पूरा  हो  चुका  a;  और

 यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी
 ।

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  |. ह  प्र०  :
 जी  सर्वे  का  कार्य  १९५९ के

 ती
 सरे  सप्ताह  तक  पूरा  कर

 दिया
 गया

 था  |

 faa  प्रंग्रेजी  में

 79  (Ai)
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 सर्वे  करने
 से  मछ़ियारों  को  मूली  सामग्री शौर  मछली-उद्योग

 की  झाजकल  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  डेटा  मिल  गया  है
 |  इस

 डेटा  के  झरा घार  पर  सर्वे  रिपोर्ट  तेयार

 की  जा  रही है  ।  ज्यों ही  यह  तयार  हो  जायेंगीਂ  ate  इसकी प्रतिलिपियां  बनਂ  इसको  सभा  की

 टेबिल पर  रख  fea  जायगा

 हिमाचल  प्रदेश  क्षयरोग  वाली

 ३०१.  श्री  दल जीतसिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कृपा
 करेंगे

 कि

 इस  समय  हिमाचल  प्रदेश  में  कितने  क्षय रिग  रुजालय

 अगले
 ag  कितने  रुज लय  खलने  की  ग्रा शाह

 ?

 हिमाचल  प्रदेश  में  . निम्नलिखित  स्थानों  पर  चार

 (१)  डी

 ha

 (2)  )

 (३)  नाहन

 (४)  स्नोडाउन

 कोई  नहीं
 ।

 डाक  सेवायें

 1३३५९  भी  दलित  सिंह  :  कया  प  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करप  करेंगे  क्रि

 क्या यह  सच  हूं  कि  पंजाब  में  कांगड़ा  र  होशियारपुर  जिलों  में  aa  भी  कई  ऐसे  गांव

 हैं  जहां  पर  कि  सप्ताह  में  एक  या  दो  बार  डक  बांटी  जाती  हे

 क्या  सरकार  ऐसे  स्थानों  पर  डाक  सेवाशर्तों  के  विस्तार  कोई  fax रखती  रोक

 यदि  हां  तो  किस  प्रकार  से
 ?

 तथा  संचार  मंत्री
 स०  का०

 :  जी  हां  ।  कांगड़ा जिले  में

 कुछ  ऐसे  स्थान  हैं
 किन्तु  होशियारपुर  जिले  में  हर  गांव  में

 दो
 या

 उससे  भ्रध्चिक  दिन  डाक  बँटती  है  ।

 तथा  जो  अधिक  डाक
 घर

 खोल  कर  फिर  अधिक
 विभाग ति रिक्त

 विवरण

 एजेण्टों  की  नियुक्ति  द्वारा  ।

 aerate  शर  निकोबार  gal  में  प्रकादागुह

 1३३०३.  श्री  रघुनाथ सिंह  :  व्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  झंडे मान झर  निकोबार  द्वीप  समा ह  के  मुख्य  ५ अयिकतने ष् ने  प्राक्कलन
 समिति  क्रि  सिफारिशों  को  पर

 ध्यान

 में  रखते  हुए  उस  क्षेत्र  में  प्रकाश गृहों  का
 कोई  विस्तृत  विवरण  है  ?

 मूल  wast  में
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 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  मं  राज्य-मंत्री  राज  प्राक्कलन  समिति  ने

 प्रकाश  गृहों  सम्बन्धी
 wo

 वीं  रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश  थी  कि  air  अंडमान  झर  निकोबार  द्वीप

 समूह  के  मुख्य  ष्  के  पास  उस  क्षेत्र  के  प्रकाश  गृहों  के  रखरखाव  मरम्मत  शादी
 क़ी

 के  लिये  कोई  उपयुक्त  संगठन  नहीं  हैं  इसलिये  इन  प्रकाश  गृहों  को  कलकत्ता  स्थित  प्रकाश  गृहों

 तथा  के  निर्देशक  के  oils  अन्तरित  करने  के  wea  पर  विचार  जाय ।  इस

 asa
 कौर

 निकोबार
 द्वीप  समूह  के  मुख्या युक्त  को  अपने  क्षत्र  की  नौवहन  सम्बन्धी सभी  सुविधाओं

 का  विस्तृत  विवरण  भेजने  के  लिये  कहा  गया  था  उसने बह  विवरण  भेज दिये हैं  ।  wa  इन  यंत्रों प्रादि

 को  प्रकाश  हों  तथा  प्रकाश पोतों  के  विभाग  को  देने  की  योजना  बनाई  जा  रही  ह  |

 प्रकाश  स्तम्भों  के  लिय  फलदार

 1३३०४.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  कया  परिवहन  तथां  संचार  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  प्रकाश  स्तम्भों  के  लिये  भ्रपेक्षित  caret  का  भारत  में  निर्माण  कराने  में  सफल  हो

 सकी ह  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  हां  ।
 अब

 फ्लैश

 का  प्रकाशा  स्तम्भ  तथा  प्रकाश पोतों  के  विभाग  की  कमंझालाओं में  निर्माण  किया  ज़ा  रहा हैं
 ।

 बिजली  से  चलने  वाले  बरमे

 थी  बे०  Wo  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कंपा: ्  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है
 कि

 उड़ीसा  क़ी  राज  सरकार  ने  राज्य
 के

 सुखे  से  पीडित  क्षेत्रों में  रक

 हुए  कूलर  को  खोदने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  बिजली  से  चलने  वाले  बरमे  देने  के  लिये  कहा

 यदि  तो  उसने  यह.'श्रावेदन  कब्  fear  श्र

 उस  पर  क्या  भय  ताह  को  गयो है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  जहां  ॥

 २५  १६५८  को  ।

 इस  कार्य  के  लिये  राज्य  सरकार  को  मीडियम  रोटरी  ब्रेल  ड्रिलिंग  रिग-माडल  एम

 पायें  ड्रिल  का  एक  य  निट  एलाट  कर  दिया  गया  था  ।

 रखने  क  गोदाम

 1३३०६  थी  श्रीधर
 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  सारे  भारत  भर  में  खाद्यान्न  रखने  के  नयें  गोदाम  बनते

 का  किया  है

 यदि  तो  कुल  कितने  गोदाम  ama

 (7)  बम्बई  राज्य  में  कितने  गोदाम  बनाये  जायेंगे  ;

 (7)  क्या
 यह  सच  है

 कि
 बम्बई  राज्य  में

 गोदाम

 बनाने  का  ठेका  दिया
 जा  चुका

 है
 ;

 ;
 ब्र

 घ्रंग्रेजी
 में
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 यदि  तो  फर्म  के  नाम  कौर  गोदाम  की  भ्र नुमा नित  लागत  क्या  है
 ?

 fertaaen कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  Stat

 यह  फैसला  नहीं  किया  गया  है  कि  कुल  कितने  दाम  बनाये  जायेंगे  ।  सरकारी  खाते

 पर  खाद्यान्न  रखने  के  लिये  क्षेत्र  की  प्रावश्यकतानुसार विभिन्न  क्षेत्रों  में  गोदाम  बनाये
 जा  रहे  z

 कौर  बनाये  जायेंगे  ।

 (*T)  बम्बई  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कुछ  गोदाम  पहले  ही  हैं  ।  यह  विचार  है  कि  वत  मान

 गोदामों  की  क्षमता  बढ़ायी  जाये  कुछ  प्रौढ़  गोदाम  भी  बनाये  जायें  ।  ब्यौरा तयार  किया  जा
 रहा

 ह्

 ate  wa  तक  मंजूर  किये  गये  नये  निर्माण  की  श्रीमान  लागत  लगभग  १  करोड़

 हूं  ।  निर्माण-कार्य  के  लिये  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  जिम्मेवार  है  ।  यह  ख्याल  किया  जाता

 ह  कि  wal  ठेके  नहीं  दिये  गये  हैं  ।

 म  सहकारी
 समितियां

 1३३०७.  श्री  ले०  gal  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे  कि  :

 )  ges  में  मनीपुर में  बड़े  पैमाने  की  कितनी  सहकारी  समितियां  बनायी  गयीं

 क्या ये  समितियां  धान  ate  चावल  के  समाहार-काय  में  लगी  हुई  ;  ग्रोवर

 Veys—KE  में
 मणिपुर में

 क़ो-झॉपरेटिव  एपेक्स बे बैंक  द्वारा  प्रत्येक  सहकारी  समिति

 को  कितना
 ऋण  दिया  गया  है

 ?

 सामुदायिक  विकास  तका
 '
 सहकार  उपमंत्री  ब०  स०  )  से  (7)  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जावेगी  ।

 फीरोजपुर  डिवीजन  म  नये  teat

 1३३०८  श्री  दलजीत fag  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 A®)
 PEYS—VNE  में  उत्तर  रेलवे  के  फ़ीरोज़पुर  डिवीज़न  में  बनाये  गये  स्टेशनों  के

 क्या
 नाम

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  बाकी  अवधि  में  बनाये  जानें  वाले  स्टेज  क्या  नाम
 ?

 रेलवे  उपमंत्री
 स०

 हू  (  PEYa—ZE  में  दो  नये  स्टेशन  खोले

 गये  हें  ;

 (१)  भटिण्डा-फ़िरोज़पुर  छावनी  सेक्शन  पर  गुलेवाला  फ़रीदकोट  स्टेशनों  के

 बीच  पिपली  कलां  ।

 (२)  लुधियाना-फ़िरोज़पुर  छावनी  पर  मालनपुर  शर  बच्छोवाल  के  बीच  मनोबाद

 जाब  ।

 tn  on

 मूल  अंग्रेजी में
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 दो  नये  स्टेशन  खोलने  का  प्रस्ताव  है

 (2).  लुधियाना-जाखल सेक्शन  पर  कप  अ्रहमदगढ़  के  बीच  रोहिला ।

 १.  लुधियाना-श्रमृतसर सेक्शन  पर  बुटारी  भ्र  ब्यास  स्टेशनों  के  बीच  ।

 उत्तर  रेलवे  स  स्टेशनों पर  पानी  के  नल

 शी  दलजीत सिह  :  व्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  के  रूपड  से  नंगल  डेम  पठानकोट  से  जोगेंद्र  नगर  सेक्शन  में  जिन

 स्टेशनों  पर  पानी  के  नल  लगे  हुए  उनके  क्या  नाम  हूँ  ;

 उन  स्टेशनों  के  क्या  नाम  हूँ  जिन  पर  PYRG
 में

 पानी  के  नल  लगायें  जायेंगे
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  स०  क०  राम स्वामी )  निम्नलिखित स्टेशनों  पर  पानी  के

 नल  लग  हुए ह

 (१)  फठानकोट-जोगन्द्र  नगर  सेक् दान

 नूरपुर  Us,  पालमपुर  कौर  बेज  नाथ  पपरौला

 (२)  रुपए--न गल  डम  सेक्शन

 रुपए  प्रौढ़  नंगल  डम  |

 रेलवे  सकल

 1३३१०.  श्री  दलजोत  सिंह  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEYS—VE  में  उत्तर  रेलवे  में  कितने  स्कूल  खोले  गये  ;  शर

 PEKE  में  उत्तर  रेलवे  पर  कितने  सकल  खोले  जायेंगे  और  वे  किन  स्थानों  पर

 खोले  जायेंगे  ?

 रेलवे  उपमंत्री  स०  व  ०
 राम स्वामी )  मान्य |

 PERE  में  उत्तर  रेलवे  में  ६१  नये  प्राइमरी  स्कूल  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।  एक

 विवरण  संलग्न  है  जिसमें  उन  स्थानों  के  नाम
 aaa

 गये  हैं  जहां  ये  स्कूल  खोले  जायेंगे  |

 परिशिष्ट  ६,  श्रीगन्ध  संख्या  १४१]

 चलती  गाड़ो  बच्चों  का  पैदा  होना

 [  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 ।

 थी  झ्०  स०  तारिक :

 9३३११.
 4

 थी हेम हेम
 asa

 :
 ।  श्रीमती  इला  पालचौघरी

 ह  भक्त  मदान

 क्या  रेल  वे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  रेलवे  के  नागपुर  डिवीजन  में  चलती  गाड़ियों  में  औसतन

 १५  बच्चे  प्रति  माह  गदा  होते  हैं  |

 मूल  wast  में
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 यदि  तो  क्या  यह  सच  है
 कि  गाड़ियों में  बच्चों  के  पैदा  होने  का  गाड़ियों  के

 ठीक

 समय  पर  चलने  पर  पड़ा  है  ;  कौर

 क्या  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  या
 की

 जावेगी
 ?

 रेलवे  (at  Fo  Fo  (#)  जब  कि  १६५७-५८

 में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  द्ग  PeYo—VE F Alt ATAe BT में  तीन  मामले  हुए  ।

 क्योंकि  वर्ष  PS EYS—-VE  में  केवल  तीन  मामले  हुए  यात्री  गाड़ियों  की

 द  पर
 प्रभाव॑  नगण्य  रहा  ।

 _  इस  सम्बन्ध में  कोई  कार्यवाही  करना  व्यवहार  रक  नहीं  है

 रेलवे  चो  रियो

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ल ी  रेलवे  पुलिस  ने  शाहदरा  के  निकट  एक  कुएँ  का  पता  लगाया

 है  जिसमें  चलती  गाड़ियों  अथवा  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  से  खोये  हुए  यात्रियों  के  ट्रंक  डाले  गये  थे  ;

 यदि  तो  क्या  चुराई  गयी  किसी  सम्पत्ति  की  भीं  पता  लगा  हैं  ;  ौर

 क्या  इस  सम्बन्ध
 में  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  किया

 गया  है
 ?

 prea  TIAN
 सें०  :  से  हां  ।  भारतीय  दंड  संहिता

 की  धारा  PACTS  के  gels  सरकारी  रेलवे  द्वारा  ज  किये  गये  ५  मामलों  से  सम्बन्धित

 १३  ट्रंक  पाये  गयें  ।  ८
 व्यक्ति  जिनके  पास  से  g&us  में  ट्रकों  का  सामान  गया

 गिरफ्तार  किये  गये  शौर  उनको  में  मुकदमे  के  लिये  भेजा  गया  |

 खाद्यान्नों  का  स्टाक

 1३३१३.  श्री  राम  कृष्ण  गीत  :
 क्या  वाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  चालू  वित्तीय  ag  में  खाघान्न  के  बाजार  पर  नियंत्रण  करने  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  आन्तरिक  समाहार  कौर  आयात  द्वारा  एक  स्टाक  बना  रही है
 !  कौर

 यदि  तो  इस  कार्य  के  लिये
 कितने  गेहूं  का  किया  जायेगा  ग्रोवर  समाहार

 किया  जायेगा
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :

 खाद्यान्न  के  भविष्य  में  आयात  अथवा  ग्रान्तरिक  समाहार  के  बारे  में

 जानकारी  देना  लोक-हित  में  है  ।

 गह  का  मूल्य

 1२३१४  श्री  सम  कृष्ण  गुप्त  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गेहूं
 को  खरीद  के  भाव  निर्धारित करने  का  फैसला कर  लिया  aye

 .
 ae

 ~
 ी  में
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 यदि  तो  निर्धारित  किये  गये  खरीद  के  भाव  का  क्या  ब्यौरा है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  (at  झ०
 प्र०

 :  इस  मामले  में  शीघ्र  ही  एक  फैसला

 किये  जाने  की  राणा  है
 ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 तथा  काइमीर  से  लकड़ी  के  स्लीपरों  की  खरीद

 1३३१५.  Sat  |. ह ०  हहे चक  तारिक  :

 शी  राम  कृष्ण
 :

 क्या  tera  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  मंत्रालय  ने
 जम्मू

 तथा  कार मीर  की  राज्य  सरकार  से  लकड़ी

 के  स्लीपर  खरीदने  का  फैसला  किया  है  ;

 यदि  तो  खरीदे  जाने  वाले  स्लीपरों का  कुल
 मूल्य  क्या  है

 ;

 wa  तक  कितने  स्लीपर  खरीदे  गये  हैं  ;

 स्लीपरों का  कितना  मूल्य है  ;

 इस  बारे  में  इमा  रती  लकड़ी  के  न्य पारियों को  क्या  सुविधायें  दी  गयी  हैं  यादी  जायेंगी  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व०  :  हां  ।.

 R—2—¥S  से  WH ARE  तक  जम्मू  तथा  काश्मीर  की  राज्य  सरकार  से  कुल

 &  लाख  लकड़ी  के  स्लीपर  खरीदे  जायेंगे  ae  उनका  et  ed  लगभग  १  ८
 करीब  रुपयें  होंगा ।

 Q-8-¥S  से  2 BRAKE  तक  लगभग  ४  लाख  स्लीपर  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 लगभग ,  ८०  लाख
 रुपये  ।

 स्लीपर  जम्मू  तथा  काश्मीर  की  राज्य  सरकार  सै  ख़रीदें  जा  रहे हैं  ।

 रेलवे  पदाधिकारी

 1३३१६.  श्री  राम  [  गुप्त
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ,

 PENX  से  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  द्वारा  कितने  रेल  पदाधिकारी  अस्थायी  तौर

 qx  नियोजित  किये  गये  हैं  ;

 उनकी  पदोन्नति  झर  उनको  खपाने
 की

 क्या
 योजना

 है  ;  और

 उनको  खपाने  की  योजना  के  बारे  में
 rs

 तक
 कया

 प्रगति हुई  है  ?  .

 रेलवे  उपमंत्री  सें०
 वें०  :  Sve

 पदोन्नति  :

 जूनियर  स्केल  में  सातवें  वर्ष  के  वेतन  पर  ४७०  रुपये  पर  पर  अस्थायी  afaccte  झ्रफ़सर

 यदि  वे  अन्यथा  उपयुक्त
 सीनियर

 स्केल  के  पदों  पर  पदोन्नति  किये  जा  संकते हैं  ।

 +मूल  प्रंग्रेजी  में



 YoY  सभा  पटल
 पर

 रखे  गये  पत्र  २०  CELE

 पाया  जाना

 mead  असिस्टेंट  यदि  वे  उपयुक्त  हों  उनके  लिये
 रक्षित  कुछ  पदों  पर  स्थायी

 पदाली  में  खपाये  जा  सकते  हैं  ;  अन्यथा  वे  पद  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरे  जायेंगे  ।

 रेलवे  से  सिफारिशें  प्राप्त  हुई  हूं
 aaa

 लोक
 सेवा  आयोग  के  परामर्श

 से  उन  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  |

 अतारांकित  संख्या  ९५५  दिनांक
 ४-१२-१९५८

 के  उत्तर में  शुद्धि

 '४-  १२-४८  के  अतारांकित संख्या  €  ५५  के  भाग  (=)  के  उत्तर  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा गया :

 विवरण

 इस  समय  रेलवे  वर्कशापों में  काम  कर  रहे  विदेशियों  की  संख्या  ve

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 निवारक  निरोष  ध्रधिनियम  की  कार्यान्विति  के  बारे  में  सांख्यिकीय  जानकारी

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  श्री  गो०  ब०  पन्त  की  मैं

 निरोध  REXo  की  ३०  REYY  से  ३१  १९४५८  तक  की  कालावधि

 कार्यान्वित  के  बारे  में  सांख्यिकीय  जानकारी
 की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 म  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  g2yo/xe]

 इंडियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  प्राइवेट  लिमिटेड  का  arian  प्रतिवेदन

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  :  में  समवाय  १९५६

 की  धारा  GRE  की  उपधारा  (१)  के  अन्तर्गत  इण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  प्राइवेट  लिमिटेड  के  वर्ष

 PeYO-NS  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  लेखा  परीक्षित  लेखे  सहित  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 म  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०--१२५८/५९]

 भ्राइवासनों  atte  पर  सरकार ढारा  की  गई  कार्यवाही  के  विवरण

 मंत्री  सत्यनारायण  :  मैँ  विविध  सत्रों  जैसा  प्रत्येक  के  सामने

 दिखाया  गया  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विविध  तथा  प्रतिमानों  पर
 सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  निम्न  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १  सातवां  PEVE  परिशिष्ट  ६,  झनुवन्थ

 fem
 १४  २]

 मूल

 ~
 नी  में



 ३०  55%  विधेयकों  पर  राष्ट्रपति की  अ्रनुमति  न

 (२)  श्नुप्ररक  विवरण  संख्या  ५  छठा  १९४५८  परिशिष्ट  ६,  झनुवन्थ
 संख्या  १४३]

 (३)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  पांचवां  १९५८  परिशिष्ट  ६,  ware
 संख्या  १४४]

 चौथा  सत
 (४)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १८  दि  क  ह  NASTY  १९५८  दिखाये

 परिशिष्ट
 ६,  अनुबन्ध

 संख्या  १४५]

 (५)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  २४  दूसरा  १९५७  परिशिष्ट  ६,

 संख्या  १४६]

 बम्बई  पतन  न्यास  अघिनियम  क  ate  घषिसुचनाय

 स०  का०  पाटिल  :  श्री  राज  बहादुर की  मैं  बम्बई  पत्तन  न्यास

 ACT  के  rata  दिनांक  २१  Peue  की  भ्र धि सूचना  संख्या  एस०  को  ४२५ की  एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०-१३६४/५४]

 @
 अनुसूचित  जा  तियों  तथा  अनुसूचित  श्री  दिन  जा  तियों  के  श्रावित  दारा  की  गई  सिफ  पर

 की  गई  श्रद्वा  की  जाने  वाली  कार्यवाही  का  विवरण

 fat  दातार  :  श्रीमती  आल्वा  की  ae  में  भ्रनुसुचित  जातियों
 तथा  अनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  के  wat  द्वारा  वर्ष  PEXE-XY  के  ad  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  पर  की  गई

 की  जाने  वाली  कायंवाही  के  विवरण  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  ए  ल०  ठी०-१३६५/५९]

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  aaa

 सचिव  :  मे  चालू  सत्र  में  च्  की  दोनों  संभागों  द्वारा  पारित  तथा  २३  Peyve

 को  लोक-सभा  में  दी  गई  अन्तिम  सूचना  के  बाद  राष्ट्रपति  द्वारा  भ्रनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित

 विधेयकों को  राज्य  सभा  के  सचिव  द्वारा  विधिवत  प्रमाणित  रूप  में  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  दिल्‍ली  भूमि  सुधार  PEKE  ।

 (२)  कामगर  प्रतिकर  )  PEE  |

 (३)  दिल्‍ली  पंचायत  राज  ReuE  ।

 (४)  संसद  निवारण
 fara,  PaUR

 ।

 +मूल  अंग्रेजी  में



 Yako  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  '  के  २०  VEVE

 विषय  की  are  ध्यान  दिलाना

 प्राक्कलन  समिति

 उनचासवाँ  प्रतिवेदन

 fet  ब०  गो०  मेहता  :  में
 मंत्रालय--राजस्व

 का

 aire  राजस्व  बोलें  के  बारे  मैं  प्राक्कलन  समिति  का  उनचासवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 १६  १९५८  को  इरोड  बर  कोचीन  एक्सप्रेस  की  azar

 fet  हम  बद्ध  नियम  १९७  के  अन्तर्गत  मे  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के

 निम्न  विषय  की  ait  रेलवे  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  कौर  यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  उसके

 सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें

 १६  अप्रैल  १९५९  को  इरोड  जंकशन  पर  कोचीन  एक्सप्रेस  की  जिसके  कारण

 अनेक  व्यक्तियों  का  घायल  हो  जाना  |

 उपमंत्री
 सेंधें  राम  स्वामी )  :  मुझे  सभा  को  यह  बताते  हुए  दुख  होता है  कि

 १६  १९४५९  को  प्रातःकाल  दक्षिण  tad  के  श्रोलावाकोट  डिवीजन  के  इरोड  स्टेशन  पर

 नम्बर
 १६

 डाउन  मद्रास-कोचीन  एक्सप्रेस  की  घुटना
 हो

 गईं
 ।

 मद्रास-कोचीन ह्वाइट  एक्सप्रेस  इरोड  स्टेशन  पर  बजे  भाई  ।  जब  स्टेशन के

 नम्बर  २  से  ae  गाड़ी  चलने  वाली  थी  उसी  समय  नम्बर  १  मद्रास-मंगलौर  मेल  में  लगाये  जाने  के

 लिये एक॑  जिसे  इरोड  सें  शोरानर  जाना  कौर जो  उसी  लाइन पर  खड़ा  गाड़ी के

 पिछले  डिब्बों  से  टकरा  गया  ।  इसके  परिणामस्वरूप ४३  व्यक्तियों के  चोट  इन  में  से  ४  रेलवे

 कर्मचारी थे  |  पहले  यह  पता  लगा  था  कि  चार  व्यक्तियों  के  गहरी  चोट  लगी  है  परन्तु  जांच के  बाद

 पता  लगा  कि  केवल  एक  महिला  यात्री  के  अधिक  चोट  झाई  है  ।  घायलों  में  से  पांच  के  अतिरिक्त

 aq  लोगों  ने  प्राथमिक  चिकित्सा  के  पश्चात  उसी  गाड़ी  से  यानी  मद्रास-कोचीन  एक्सप्रेस  से  जो

 पांच  घंटे  बाद  इरोड से  यात्रा जारी  रखी  ।  महिला  यात्री  को  भी  जिसके  अधिक  चोट

 लगी  यात्रा  करने  की  शभ्रनूमति  दे  दी  गई  क्योंकि  उस  ने  ऐसा  करने  की  जिद  की  थी  ।  परन्तु

 रेलवे  प्रशासन ने  कोयम्बट्र  TH,  जहां  उसे  जाना  उसकी  देख-रेख  के  लिये  दो  अ्रसिस्टेंट  सर्जनों

 को  भेज  दिया था  ॥

 १६  7EYE  को  पांच  व्यक्तियों  जिन्हें  मामूली  चोट  arg  इरोड  रेलवे  अ्रस्पताल

 में  दाखिल  किया  गया
 ।

 उन  में  सें  दो  को  उसी  रात  को  बदी  दे  दी  ay  तीन  को  कौर

 डाक्टरी  परीक्षा  के  लिये  पोद्दार  रेलवे  भेज  दिया  गया  |  उनको भी  ट्री  दे

 दी  गई  है  ।

 महिला  यात्री  को  १००  रुपये  दे  दिये  गये  हैं  ।

 बंगलौर  स्थित  रेलवे  के  सरकारी  इंस्पैक्टर  ने
 १७  1...  r  MN 98) Ye को  जांच  आरम्भ की  तथा

 १८.  १९४९  को

 समाप्त

 की  ।

 उनके  afar  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  Pa लि

 faa  प्रंग्रेजी में



 दे०  १८८१  अनुदानों की  मांगें  न

 ao  wo  विफल  राव  में  जानना  चाहता  हूं  कि  स्टेशन  पर  इन्टर ला किंग

 मंत्र  बिजली  से  चलने  वाला  था  या  दूसरा
 |

 धी  सें०  दें  राम स्वामी  :  बिजली  सै  चलने
 ।

 प्री  तंगा मणि (  )  मं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब

 महाश  मंगलौर

 मेल  लाइंन

 ¥o
 मिनट  बाद  पानी  थी  तब  यह  इंजन  इतनी  जल्दी  क्यों  ले  पाया  गया

 ?

 श्री  सें०  Fo  राम स्वामी  :  सामान्य  प्रक्रिया  यही  है  कि  इस
 41 ARTA -ATATS  मेल  के  भाने

 से

 पहले इस  लाइन  पर  ले  पाया जाता  है  |

 अनुदानों की  मांगें

 वित्त  मंत्रालय

 महोदय  :  शब  सभा  वित्त  मंत्रालय  की  भ्रनुदानों  की  मांगों  पर  आगे  चर्चा  करेगी
 |

 at  अरपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  खाडिलकर  में  एक  औचित्य  उठाना  चाहता  हूं  ।  हम  इस  समय

 वित्त  मंत्रालय  ate  योजना  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  इस  सारी  चर्चा  के  दौरान

 योजना  मंत्री  सभा  में  नहीं  ह  ।  इस  विषय  में  प्राय  पहले  भी  एक  बार  कह  चुके  हैं  ।

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  में  भी  योजना  आयोग  का  सदस्य  हुं  कौर  वाद-विवाद

 का  उत्तर  दे  सकता  हूं  ।

 fat  नाथ पाई  हम  योजना  आयोग  की  मांगों  पर  योजना  मंत्रालय  की

 मांगों  पर  बहस  कर

 पाध्या  महोदय  :  जहां तक  संभव  सब  माननीय  मंत्रियों  जिनके  मंत्रालयों  पर

 चर्चा हो  रही  वाद-विवाद  में  भाग  लेना  या  कम  से  कम  सभा  में  उपस्थित  रहना  चाहिये  ।

 श्री  aise  माननीय  स्पीकर  इस  समय  फाइनेंस प्रौढ़  प्लानिंग
 की

 जो  डिमांडस  हाउस  के  सामने  उन  डिमांडस  पर  मैं  दो  चार  बातें  चाहूंगा  |

 पहली  बात  तो  यह  है
 कि

 कुछ  महीनों  पहले  मुल्क  में  एक  ऐसा  वातावरण  पैदा  हो  गया  था
 कि

 जब  फारेन  एक्सचेंज  का  श्रभाव  सा  प्रतीत  होने  लगा  था  शौर  इधर  हमारे  मूलक  में  खाद्यान्नों  का

 उत्पादन  घट  जाने  के  कारण  भाव  भी  काफी  बढ़  गये  थे  ।  उस  हम  यह  सोचने  पर  बाध्य  हो  गये

 थे  किं  हमारी  ag  जो  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  यह  किस  प्रकार  से  पूरी  होगी  ।  हम

 देखते  हैं  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  के  प्रयत्नों  से  वह  स्थिति  wa  टल  गई  है  ।  इस  वर्ष  के  बजट

 र्ल्स  को  जब  हम  देखते  हूँ  तो  हम  पाते  हैं  कि  कई  भ्रमणी  बातें  की  जा  रही  हैं
 ॥  एसेसमेंट के  जो  बहुत

 सारे  केसिस  पेंडिंग  थे  उनकी  संख्या  घंट  गई  है  ।
 नये  सिरे  से  इंटरनल  रिसोर्सिस  को  मज़बूत  करने

 के  लिए  प्रयत्न  किये  गये  हैं  श्र  टैक्स  इलेवन  जॉ  होता
 रतो  तात  कौनसा  HTT ait ~

 से

 मूल  wis में



 ABKR  श्रनदानों की  मांगें  २०  PEXE

 श्री

 कोशिश की  गई  है  ।  इसी  तरह  से  लगभग  २३  करोड़  रुपये  के  नये  टैक्स  लगाने  के  भी  सुझाव  रखे

 गये  इसके  साथ  ही  साथ  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  बाहर  जा  कर  हमारे  फारेन  एक्सचेंज  के

 सवाल  को  भी  लगभग  हल  कर  लिया  है  ।  हमारा  औद्योगिक  उत्पादन  भी  काफी  परिमाण  में  बढ़

 रहा  है  ।  लोहा  कौर  इस्पात  के  तीन  कारखाने  जो  लगे  वे  भी  प्रोडक्शन  करने  लगे  हैं

 की  जाती  है  कि  wa  योजना  की  पूरी  में  भराने  वाला  संकट  टल  गया  है  कौर  हमारी  योजना  जोकि

 miter  कौर  सामाजिक  सुधारों
 की

 दृष्टि  से  बहुत  आवश्यक  है  उस  एक  ठोस  कदम  है

 वह  सफल  होगी  हमਂ  बढ़ेंगे  ।  इस  में  मूझे  कोई  सन्देह  मालम  नहीं  देता  है  |

 लेकिन  उस  के  साथ  ही  साथ  कुछ  बातें  भी  हैं जिन  की  प्रोर  हमारा  ध्यान  जाना  चाहिये
 ।

 सारी  योजनायें  हमारी  पुरी  हो  रही  हैं  या  निश्चित  कदम  हम  उन  को  पूरा  करने  की  बढ़ा  रहे

 इस  में  कोई  सन्देह  नहीं  है  ।  लेकिन  जहां  तक  खेती  के  उत्पादन  का  सवाल  हमारा  उत्पादन

 नहीं  बढ़  रहा  है  यह  कहा  जाता  है  कि  खेती  के  उत्पादन  की  दृष्टि  से  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 में  उस  पर  काफी  ज़ोर  दिया  गया  था  ।  बात  सही  है भ्रौर  जोर  दिया  भी  गया  था  ।  लेकिन  क्या

 कारण  है
 कि

 हमारा  खेती  का  उत्पादन  बढ़  नहीं  रहा  है
 ।  बड़े-बड़े बांध  भी  बांधे  जा  रहे  इरिगेशन

 सनौर  पावर  प्राजेक्टस  भी  बड़े-बड़े  कायम  किये  जा  रहे  हैं  और  इन  सब  को  भी  हम  दृष्टि  में

 रखें  तो  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  जरूर  कुछ  प्रयत्न  हो  रहा  है  इस  में  संदेह  की  कोई  एुजाइश चक

 नहीं है  ।  लेकिन  यह  भी  सच  है  कि  जितने  भी  बड़े-बड़े  बांध  बांधे  जा  रहे  हैं  उन  में  से  अधिकांश का

 पानी  अभी  तक  खेतों  में  नहीं  पहुंचा  है  कौर  जितनी  बिजली  पैदा  हुई  है  या  हो  रही  है  उस  में  से  केवल

 छः  प्रतिशत  बिजली  ही  इरिगेशन  के  काम  में  कराती  है  ak  ७४  प्रतिशत  बिजली  उद्योगों  के  उपयोग

 में  प्रा  रही  मेरा  ager  है  कि  खेती  के  उत्पादन  या  कृषि  सम्बन्धी  जो  योजनायें  बनाई  गई

 उनको  बनाते  समय  कुछ  प्रयोरिटीज़  की  कौर  ध्यान  का  दिया  गया  है  ।  यह  कहा  जाता  है

 कि
 यह  नैशनल  एक्सटेंशन  स्कीम्स  कौर  कम्यूनिटी  प्राजेक्टस  की  जो  स्कीमें  उन्होंने  देहातों  में  एक

 क्रान्तिकारी  परिवर्तन  किया  है  ।  लेकिन  जहां  तक  मैंने  देखा  है  कौर  aqua  किया  इन

 योजनाओं  के  भ्रन्तगंत  श्रव्य  कुछ  काम  देहातों  में  gar  है  लेकिन  वह  इतना  कम  हुआ  है  कि

 कृषि  के  उत्पादन  पर  तो  शायद  बिल्कुल पड़ा  ही  नहीं  है  ।  जरूर  कुछ  कच्ची  सड़कें  देहातों

 बन  गई  कुछ  नये  प्राइमरी  स्कूल  खुल  गये  हैं  शर  बीज  खाद  का  कुछ  बटवारा  किया  गया

 धौर  कुछ  तकावी  भी  बांटी  गई  है  लेकिन  इनके  अतिरिकत  देहातों  को  सुधारने  के  लिये  जिन  चीजों

 की
 आवश्यकता

 वें  बहुत  ही  कम  हुई  हैं ग्र ौर  उस  ae  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  एक  काम

 करने  वालों  की  बड़ी  फौज  को  काम  जरूर  मिल  गया  इस  में  सन्देह  नहीं  है  लेकिन  जो  हम  चाहते

 जो  हमारा  उद्देश्य था  कि  ये  योजनायें  देहातों  का  नक्शा ही  बदल  एक  क्रान्तिकारी  परिवर्तन

 वहां  ला  देंगी  वह  चीज़  नहीं  हुई  है  ।  यह  बात  निविवाद  है  ।

 मरीज
 करना  चाहता  हूं  कि  यह  मानी  हुई  बात  है  कि  wea  कोई  भी  साधन  उपलब्ध

 लेकिन  जब  तक  पानी  श्र  खाद  की  पुरी  व्यवस्था  नहीं  होती  बिजली  देहातों  में

 नहीं  पहुंचाई  जाती  तब  तक  यत्न  का  उत्पादन या  खेती  का  उत्पादन  ग्रीक  नहीं  बढ

 सकता  हे  ।  यदि  इन  बड़े-बड़े  बाघों  के  साथ-साथ  छोटी-मोटी  जनेओं  की  तोर  भी  अधिक

 ध्यान  दिया
 गया

 प्रथम  ध्यान  दिया  गया  होता  तो  अराज  जो  खाद्यान्नों  की  await
 महसूस

 की  जा  रही
 मेरा  अनुमान  वह  कमी  न  हुई

 होती
 ।

 राज  हम  जिस  संकट  में
 फंसे  हए

 हें  वह  संकट  हमारे  सामने  न  होता |  इसलिए  में  at  मंत्री  जी  से  विनयपूर्वक  पाथना

 करना  चाहता  कि  यदि  खेती  का  उत्पादन  बढ़ाना  हूं  ate  बढ़ाना  wae  यह  "fafrare &

 क्योंकि  हमारी  सारी  योजनायें  खेती  के  उत्पादन  पर  निसार  करती  ह  कौर इस  बात  को  सभी  ने

 माना  हू--तो सब  से  पहने  कौर श्र  धिक  से  ales  ध्यान  हमें  देहातों
 की  तरफ  देना  चाहिय े।
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 देहातों  की  हालत  को  सुघारने  की  कोशिश  की  जानी  चाहिये  कौर  छोटी-छोटी जो  सिचाई  की  स्कीमें

 हूँ  उनको  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  |  जहां-नहीं  सम्भव  श्राप  बड़े  बड़े  बांध  भी  बांधें  लेकिन

 दन  हकीमों  की  दौर  रिक  ध्यान  दें  ।  राज  लोग  हम  से  पुछते  हैं  कि  भाखड़ा  बांध  का  पानी  तो  हमारे

 खेतों में  कराने  वाला  नहीं  है  तो  क्या  कारण  है  कि  हमारे  लिये  छोटी-छोटी  स्की  में  दुरू  नहीं  की  जाती  हैं  ।

 पर  बड़े-बड़े  बाघों  का  पानी  नहीं  पहुंच  सकता  वहां  श्रावस्यकता  इस  बात की  है  कि

 नाले  खोदे  नहरें  खोदी  जाये  तालाब  बनाये  जो  चीज़  भी  सुविधापूर्वक  बनाई  जा  सकती

 बनाई  जाए  ताकि  उन  क्षेत्रों  को  पानी  मिल  जहां  पानी  बड़े-बड़े  बांधों का  पहुंचाया  नहीं जा

 सकता है
 ।  इस  वास्ते  मैं  चाहता  हूं  कि

 छोटी-ठोकी
 सिचाई  योजनाओं  को  तरफ  सबसे  पहले  ध्यान

 दिया  जाए  |

 इसी  तरह  से  गांवों  में  बिजली  की  भ्रत्यन्त  आवश्यकता  है  ।  इतनी  बिजली  पैदा  हुई  है  लेकिन

 भी  देहातों  में  बिजली  की  झ्रावश्यकता  पूरी  नहीं  हो  पाई  है  तौर  वहां  पर  बिजली  की  बहुत  afar

 मांग है  ।  जितनी  बिजली  राज  पैदा  होती  उसमें से  केवल  प्रतिशत  बिजली  इरिगेशन  के  काम  में

 आती है  ।  में  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  इस  रूरल  इलैंक्ट्रिफिकेशन  के  काम  को  बहुत  जल्द  कियाਂ

 जल्द  से  जल्द  देहातों  में  बिजली  तथा  पानी  पहुंचाया  जाए  ।  इसी  तरह  से  खाद  का  भी

 ara  किया  जाए  जिसकी  सबसे  प्रिक  आवश्यकता  है  ।

 वैसे  ही  एक  दूसरी  बात  की  भी  में  आपका  ध्यान  प्रा कर्षित  करना  चाहता  हुं  प्रौढ़  वह  यह

 @  fe  ont  किसानों  को  उनकी  जरूरत  के  rare  wat  खेती  को  सुधारने  के  लिये  कर्जे  नहीं  मिलता  ।

 जहां  तक  मेंने  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  की  रिपोर्ट  को  देखा  उससे  मालूम  gar  faa  wa  हमारे  रिज  बैंक

 @  कोआपरेटिव बैक  के  जरिये  २८  करोड़  Ro AVY  करोड़  रु०  लांग  निगम  कजे  ग्रोवर  ३  करोड़ रु०

 कम  करें--की  व्यवस्था  की  दर  ड्राप  सोच  सकते  हैं  कि  यह  कितनी  कम  व्यवस्था  हैं  ।  इस  से

 किसानों  को  जो  ड  मिलता  है  वह  कम  परिमाण  में  मिलता  हैं  शर  वे  अपनी  खेती  का  विकास  नहीं

 कर  सकते  ।  मेरा  श्राप  से  निवेदन  है  कि  इस  ate  अधिक  ध्यान  दिया  जाय  |  ३०  १९५८ तक  के

 लिये  २८  करोड़ प
 की

 व्यवस्था
 की

 गई  इस  वर्ष  के  लिये  शायद  ६  करोड़ रु०  की  व्यवस्था  रिज
 बक  श्र  करने  वाला  है  ।  लेकिन  यह  व्यवस्था  बहुत  प्रति  मात्रा  में  है  ।  ऐप्रिकल्चरिस्ट को  जो  कर्ज

 मिलता है  वह  ford  बैक  से  तो  डेढ़  परसेन्ट  ब्याज  पर  दिया  जाता  लेकिन  किसानों  के  हाथ  में

 ag  कर्ज  पहुंचता  है  तो  उनको  €  या  १०  परसेन्ट  ब्याज  देना  पड़ता  है  ।  मेरी  ara  से  विनय  है  कि  इस

 की  जो  दर  है  उसको  घटा  दिया  जाय  ।

 साथ  ही  मुझे  से  यह  कहना  है  कि  एप्रिकल्वरिस्ट  को  मदद  करने  के  लिये  भ्रापको  शर  भी

 कदम  उठाने  चाहियें  ।  जिस  प्रकार  से  इंडस्ट्रीज़  को  मदद  करने  के  लिये  नाप  इंडस्ट्रियल  फाइनेंस

 कारपोरेशन कायम  किया  है  उसी  तरह  से  एप्रिकल्चरिस्ट्स  को  मदद  करने  के  लिये  एक  एग्रीकल्चरल

 फाइनेंस  कारपोरेशन  भी  कायम  किया  जाय  ।  मैँ  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  लाइफ  इंश्योरेंस

 रेन  प्रतिवर्ष लगभग  Vo  करोड़ रु०  इनवेस्ट  करता  है  |  ४०  करोड़  Fo  में  से  ५०  परसेन्ट तो  उसे

 गवर्नमेंट  सिक्युरिटीज  में  इनवेस्ट  करना  पड़ता  है  लेकिन  जो  बाकी  की  ५०  परसेन्ट रकम  है  यदि  उसमें

 से  श्री  रकम  भी  इस  एग्रीकल्चरल  फाइनेंस  कारपोरेशन  को  खेती  करने  वाले  किसानों  को  कजे  देने

 में  इनवेस्ट  करने  के  लिये  दे  दी  जाय  तो  यह  फंड  ज्यादा  बढ़  सकता है  ।
 मैं

 राशा  करता  हूं  कि  श्राप इस

 ध्यान  देंगे  ।

 मेरा  arg  से  यह  भी  निवेदन  है  कि  भले  ही  हमारी  दिल्‍ली  शहर  को  न्यूयॉर्क  बनाने  की  कल्पना

 लेकिन  रूरल  हाउसिंग  की  स्कीम  किसी  भी  weet  में  नहीं  axel  है  ।  देहातों  का

 आज
 भी  वही  पड़ा

 जो  कि
 पुराना

 था  ।
 श्राप  स्वयं  जाकर देख  सकते  हैं

 ।
 वही  टूटे-फूटे घर  हैं  जहां

 ean  क्लीयरेंस  नहीं  घास  फूस  के  घर  प्रौढ़  कच्चे  मकान  हैं  जिनमें  उनको  रहना  पड़ता  है  ।
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 देहातों  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  तब  तक  arg  छोटे-छोटे  उद्योग  ग्रामोद्योग धंधों  शौर

 कुटीर  उद्योगों  को  अधिक  से  अधिक  नहीं  बढ़ायेंगे  तब  तक  देहातों  की  हालत  सुधरने  वाली  नहीं  हैं
 ।

 हर  एक  आदमी  इस  बात  का  अनुभव  करता  है
 कि

 जो  खेतों  में  काम  करने  वाले  भ्रामक
 यानी  किसान

 देहातों  में  रहने  वाले  दूसरे  आदमियों  को  कई  काम  नहीं  कोई  सबस्टीट्यूट काम  नहीं

 मिलेगा  खेती  को  जगह  खेती  के  साथ-साथ  तब  तक  उनकी  हालत  सुधरने  बाली  नहीं  हैं
 ।

 मेरा  ऐसा  ख्याल हू  कि  छोट  और  कुटीर  उद्योग  धंधों  की  प्रो  बहुत  कम  ध्यान  दिया  गया  हे  इस

 अघिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  |  हालांकि  हमें  बड़े  उद्योग  धंधों  की  जरूरत  लेकिन  जब  तक  यह

 चीजें  नहीं  होंगी  तब  तक  देहातों  की  तथा  कृषि  की  हालत  नहीं  सुधर  सकती  हैं
 |

 मेरी  ary  से  एक  कौर  विनय  है  ।  स्टेट्स  रिआ्ार्गेनाइजेशन  के  फलस्वरूप  हमारे  नये  मध्यप्रदेश

 का  उदय  ।  यह  बहुत  बड़ा  प्रदेश  हैं  जिसका  क्षेत्रफल  १  ७१  २०१  विमान  हू  |

 जानते हैं  कि  इसमें  चार  य  निट  शामिल  हैं  जिसकी  राजधानी  भोपाल  बनाई  गई  ।  केन्द्र  की  इच्छा  के

 अनुसार  भोपाल  राजधानी बनी  हूँ  ।  यह  राजधानी  तो  बन  गई  लेकिन  राजधानी  बनाने  योग्य  साधन

 वहां  उपलब्ध नहीं  थे  ।  इस  कंपीटल  प्रोजेक्ट  के  लिये  प्रयत्न  हो  रहा  है  लेकिन  वहां  पर  ast  स्थिति

 क्या  है  इसे  समझ  सकत  हैं
 ।

 मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ६  जगहों  में  बटी  हुई  हे  ।  उनके

 रेक्टर
 ६

 जगह  बटे  हुए  हैं
 ।

 कुछ  रायपुर में  रहते  कुछ  ग्वालियर में  कुछ  इन्दौर  कुछ  भोपाल
 मू

 कुछ  रीवां  में  ।  इस  तरह  से  ६  जगहों  में  डाइक्टोरेट्स  बटे  हुए  हैं  ।  श्राप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  डाइ

 तो  एक  दूसरे  से  ३००,  ३००  कौर  ४००,  ४००
 मील  दूर  रहें  प्रौढ़  सेक्रटरी  भोपाल में

 हमारे  भोपाल  में  तो  एडमिनिस्ट्रेशन  का  कारोबार  किस  तरह  से  चलता  होगा  ।  सारे

 भ्राफिसेज  को  एक  जगह  पर  लाने  के  लिये  जगह  नहीं  जगह  का  अभाव  मकानों  का  है

 मध्य  प्रदेश  सरकार ने  एक  दो  बार  कई  बार  श्राप  से  विनय  की  है  कि  उन्हें  कैपिटल  प्रोजेक्ट

 के
 लिय

 श्राप  से  मदद  मिलनी  चाहिये
 ।

 जिस  तरह  से  चंडीगढ़  भुवनेश्वर  शादी  नई  राजधानियां

 बनीं  उसी  तरह  से  भोपाल  भी  नई  राजधानी  बनी  केन्द्र  की  रोक  से  चंडीगढ़  भुवनेश्वर

 राजधानियां  बनाने  में  मदद
 दी

 गई
 ।

 क्या  वजह  है
 कि

 मध्य  प्रदेश
 की  र

 केन्द्रीय  सरकार  ध्यान  नहीं
 देती  जबकि  दूसरी  राजधानियों को  बनाने  के  लिये  केन्द्र  की  फिर  से  मदद दी  गई  ?

 मेँ  प्रार्थना

 करना  चाहूंगा  कि  मध्य  प्रदेशकी  झ्रोर  भी  श्राप  ध्यान  दें  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  कैपिटल

 प्राजैक्ट  के  प्रयत्न  में  लगी  हुई  है  ।  उसकी  शायद  १४  करोड़  रु०  की  स्कीम  लेकिन  वह  उसे पूरा

 नहीं  कर  पा  रही  हैं  ।  जब  केन्द्र  की  इच्छा  से  भोपाल  राजधानी  बनाई  गई  तो केन्द्र का  कर्तव्य  हो

 जाता है  कि  वहू  इस  कैपिटल  प्रोजेक्ट  को  पूरा  करने  के  राजधानी  को  फुलफ्लेजड  रूप  सें

 एस्टेब्दिलंश करने  के  लिये  ae  मदद  करे  ।

 इसके  साथ-साथ  १९१  करोड़  रू०  का  मध्य  प्रदेश  का  डेवेलपमेंट  बजट  है  जिसमें  यह  कहा

 गया  १४४  करोड़  रु०  केन्द्र  की  झोर  से  मिलेगा  ४७  करोड़  रू०  उसमें  राज्य  सरकार

 लगाना  होगा  ।
 राज्य  तो  भ्र पना  हिस्सा  पूरा  कर  रहा  हू  लेकिन  मुझे  यह  पता  लगा  है  कि  केन्द्र  की  और  से

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  प्रतिवर्ष  जिस  परिमाण
 में

 रुपया  मिलना  चांहिये
 वह

 नहीं  मिल  रहा
 हू  ।  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  यदि  १४४  करोड़  रु०  को  पांच  वर्ष  में  बांटा  जाय  तो  हर  वर्ष  के  लिये  xe
 करोड़ रु०  भ्राता है  |

 कम  से
 कम

 इस  वर्ष  का  रुपया
 तो

 मध्य  प्रदेश  राज्य
 को

 मिलना  ही  चाहिये
 ।

 परसों  हमारे  मित्र  श्री  मेहता  ने  कहा  था  कि  मध्य  प्रदेश  में  इतना  फारेस्ट  है  जो  कि

 सारे  देश  के  फारेस्ट्स  का  चौथाई  हिस्सा  है  ।  यह  तो  श्राप  जानते  ही  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  में  aga

 लिंटीज  वहां  बड़ी-बड़ी  नदियां  बहती  वहां  बहुत  घने  जंगल  जंगलों  की  बहुत  बड़ी  सम्पत्ति  है
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 वैसे  ही  भूगभ  में  भी  हरनेक  प्रकार  की  सम्पत्ति  भरी  हुई  है
 ।

 लेकिन  उसको  डेवलप  करने  के  लिये  कोई

 प्रयत्न नहीं  हो  अ्रौर यदि हो र हो  रहें  तो  बहुत  कम  ।  केन्द्र  को  इसके  ऊपर  अधिक  ध्यान  देना

 चाहिये  ।

 वेसे  ही  श्राप  जानते  हूं
 कि

 वहां  डाकिनों  का  बहुत  AST  सवाल  है  ।  चम्बल  बेतवा  नदियों

 के  बीच  जो  बड़े-बड़े  टीले  बने  हुए  रेवा इन्स  पड़ें  उनके  भ्रन्दर  इन  डाकू  के  रहने  के  स्थान  हैं  ।

 यह  हजारों  लाखों  एकड  जमीन  है  ।  यदि  इस  जमीन  को  रिप्लेस  किया  जाय  तो  में  समझता  हुं  कि  एक

 तो
 वहां  पर  कुछ  प्रा बादी  बस  सकती  है  प्रौढ़  दूसरी  भ्रांत  जो  वहां  जोन  है  उससे  पैदावार

 ae  सकती  है  साथ  ही  जो  डाकिनों  संकट  है  वह
 भी

 टंल  सकता  है  ।  इस  पर्‌  भी  केन्द्रीय सरकार

 ध्यान देना  चाहिये

 अब  एक  दो  बातें  को  सेल्स  टेक्स  के  सम्बन्ध  में  सुझाना  हुं  ।  सब  तरफ  से  झा वाज

 जाती है  कि  हमारी  सेल्स  टैक्स  की  पद्धति  ऐसी  है  कि  हर  एक  प्रान्त  हर  एक  चीज  पर  अलग-ग्रहण

 सेल्स  ट  कस  लगाया  जाता  हैं  ।  की  रिपोर्ट  से  भी  मालम  होता  हैं  कि  ATT  इस  तरफ  ध्यान  दे  रहे  1.0

 मेरा  श्राप  से  निवेदन  है  कि  यदि  सारे  प्रान्तों  में  एक  सा  यूनिफार्म  सेल्स  र  हो  सेल्स  टैक्स  एिटिसोसें

 जसा  कि  आपने  कपड़े  ale  कुछ  चीजों  के  सम्बन्ध  में  किया  तो  इससे  बहुत  सी

 अड़चनें  उत्सव  दूर  हो  सकती  ह  पता  अधिक  मिल  सकता  हैं  प्र  जो  छोटे-छोटे  व्यापारियों  के

 मार्ग  में  अनेक  प्रकार  की  दिक्कतें  आती  हैं  वे  दिक्कतें  भी  दूर  हो  सकती  हैं  और  आसानी से यह सेल्स से  यह  सेल्स

 टेक्स  का  पेसा  वसूल  हो  सकता  S  ।  में  ध्यान  इस  करूंगा  कि  इस  प्रकार से

 यह  यूनिकोड  सेल्स  द  कस  लागू  हो  Aca  टैक्स  एहसासे  वसूल  इस  प्रकार  की  कोई  योजना

 बनाई  जाय  तो  ज्यादा  प्रसिद्ध  होगा  |

 में  एक  बात
 को

 ate  झापका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं
 ।

 श्रमी  a4  देखा  कि  झपके

 जो  हैं  उससे  पता  चलता  है  कि  गत  तीन  वर्षों में  १२११  करोड़  रुपया  बाहर  से  कर्जे  मिला  बाहर

 से  मदद  के  रूप  में  मिला हैँ  लेकिन  इस  क़र्ज  में  से  केवल
 ४७८

 करोड़  रुपये का उपयोग ६८1  है  अर्थात्‌

 केवल
 Vos

 करोड़  रुपये  यूटीआइ हुए  हूं  प्रौढ़  ७३३  करोड़  रुपये  इस  तीसरे  वर्ष  के  में
 भी

 ग्रनयुटिलाइज्ड पड़ा  शुभ्रा  हू  |  हमला  देखा  कि  एस्टिमेट्स कमेटी  की  रिपोर्ट में  ag  चीज़  are  कि

 हमारे  तीनों  स्टील  प्लांट्स  की  कीमत  बढ  गईं  वह  इस  कारण  gat  कि  चूंकि  समय  पर  पैसों  का

 युटिलाइज़ेशन नहीं  ज डे  समय  पर  पैसा  उपयोग  में  नहीं  लाया  गया
 ।

 इतनी  बड़ी  रकम  जो  हमने

 मेहनत  करके  बाहर  से  प्राप्त  की  है  उसमें  से  केवल  ४७८  करोड़  रुपये  यूटीआइ  हुए  कौर  ७३३

 करोड़  रुपये  तीन  साल  के  बाद  में  तीसरे  साल  के  अन्त  में  जबकि  हम  चौथे  साल  में  प्रवेश  कर  रहे  हैं

 a

 भी

 वह  रुपया  श्रनयुटिलाइज  पड़ा  हुआ  है

 ।  झ्राखिर  कया  कारण  है  कौर  क्यों  यह  रुपया  यूटीआइ

 नहीं  gare  ?
 रिट्ज  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  काम  के  लिये जो  रुपया  प्राय  यदि  समय  पर  उसका

 उपयोग  नहीं  होता  है  तो  जिस  तरह  से  तीनों  स्टील  प्लाण्ट्स  की  कीमतें  बढ़  गईं  उसी  तरीक़े  से

 क़ीमते भी  बढ़  सकली  हैं  कौर  समय  पर  रुपया  यूटीआइ  नहीं  हो  सकता

 इन  शब्दों के  साथ  इन  डिमाण्ट्स  की  ताईद  करता  हूं  शर  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  ।  साथ

 ही  अध्यक्ष  जो  मुझे  बोलने  के  लिये  चन्द  एक  मिनट  दिये
 उसके  लियें  आपकों

 अनेकों  घन्यवाद |

 श्री  बर्मन  बिहार-रक्षित-म्ंनुसूचित  :
 स्वतन्त्रता  प्राप्त  हुये  हमें  दस  वर्ष

 सें  ऊपर
 हो

 गये  हैँ
 ।
 es  mete  लग  दे  सतर  ने  amit

 THAT

 परात

 की  है  इस्पात

 art  अंग्रेजी  में में
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 को  चालू  किया  खानों  कौर  तेल  का  पता  किया  इन  सब  से  देश की  औद्योगिक  wats

 गरीबी  तथा  दुःख  दूर  हो  जायेंगे  ।  देश  के  राजस्व ae  पूंजी  में  भी  काफी  वृद्धि  हुई  शहरों

 विदेशों  से  भी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  हुई  है
 ।

 परन्तु  क्षेत्र  में  मंत्रालय  को  इतनी  सफलता

 नहीं  मिली
 ।

 हमें  कठिनाइयों  कौर  कमियों  का  ज्ञान  परन्तु  फिर  भी  मेरा  मत  यह  है  कि  मंत्रालय

 जितना  कुछ  कर  सकता  उतना  उसने  किया  नहीं  ।  वित्त  मंत्रालय  ने  खाद्य  उत्पादन  को  उतना

 महत्व  नहीं  दिया  जितना  कि  औद्योगिक  विकास  को  दिया है  हमें  wed  देश  में  खाद्यान्नों

 के  प्रभाव  के  कारण  लगभग  ३०  लाख  टन  बीयर  बाहर  से  करना  पड़ता  है  |  इसके  लिए

 बाहर  से  कर्जे  भी  लेने  पड़ते  हूँ  ।  परन्तु  जब  हम  खर्चे  की  तुलना  करते  हैं  तो  पता  चलता  है
 कि

 उर्वरकों  अथवा  खाद्य  उत्पादन  से  सम्बन्धित वस्तु ग्न ों  के  के  लिए  हमने  बहुत  ही  कम  खच

 किया  हू  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  आंकड़ों  का  श्रध्यंयन  करने  से  पता  चलता  है  कि  देश  में  कुल  अनाज

 की  कमी  ५  weal ६  प्रतिशत  है  ।  मेरा  कहना  है  कि  इस  मामले  में  देश  को  are  निर्भर  बनाने

 के  लिए  जो  करना  अपेक्षित  था  वह  नहीं  किया  गया
 ।

 VEX  में  हमने  भ्र मे रिका  से  &3  करोड़  रुपये  का  अनाज  किया  |  उसका  हम

 कर्जा  पूर्णत
 :

 नहीं  कर  सके  ।  श्र  जो  कुछ  किया  जाना  चाहिए  वह  मंत्रालय  ने  नहीं  किया
 देश

 की
 ७०  प्रतिशत जनता  कृषि  पर  निर्भर  करती  तथा  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  से  ही  इन  लोगों

 की  दक्षा  सुधर  सकती  है  ।  इसके  लिए  सरकार को  इस  दिशा  में  गम्भीरता  से  पग  उठाने  होंगे  ।

 यदि  हम  लोग  बाहर  से  भ्र नाज  के  रायात  पर  ही  रहे  तो  हमारा  कुछ  नहीं  हो  सकता  देश  की  जनता

 अवस्था  में  रहेगी

 हम  देश  क़ा  औद्योगिक  विकास  भी  चाहते  हे  शर  हमें  यह  भी  पता  है  कि  हमारे  साधन  सीमित

 हूं  ।  परन्तु  हमें  यह  भी  याद  रखना  चाहिए  कि  देश  की  लोकतंत्रीय  व्यवस्था  प्रथ  व्यवस्था
 ह र

 का  विकास  भी  कृषि  उत्पादन  पर  निभर  है  ।  हमें  इस्पात  संयन्त्र  भी  चाहिए  परन्तु  उर्वरकों की

 प्राववयकता  का  भी  थि  करना  चाहिये  कौर  देश  को  इसमें  श्रात्मनिभर  बनाना  चाहिये  ।  देहाती

 की  कौर  सरकार  समुचित  ध्यान  नहीं  दे  रही  मेरी  सरकार  से  भ्रमित  है  कि  उसे  इस  मामले

 गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।

 थी  सिंहासन  fag  :  अघ्यक्ष  राज  बजट  की  डिमांड्स  की  मंजूरी  का

 आखिरी  दिन  है  art  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  भ्रामरी  तौर  पर  बजट  का  उत्तर  देंगे

 झपने  बजट  प्रस्तावों  में  ore  जिन  संशोधनों  को  वह  उचित  समझेंगे  उनको  स्वीकार  करने  की  घोषणा

 सदन  में  करेंगे  ।  मुझे  aes  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  हमको  निराश  नहीं  करेंगे  ौर  इस  सदन

 के  अधिकतर  सदस्यों  ने  यहां  पर  यह  आवाज़  उठाई  है  कि  छोटे-मोटे  व्यवसायों ake  गृह  उद्योगों

 पर  जैसे  कि  हमारा  खंडसारी  का  उद्योग  है  उनको  प्रोत्साहन  देना  सरकार  का  है  कौर  इसलिए

 जो  सरकार  ने  खंडसारी  पर  टैक्स  लगाया  है  वह  उचित  नहीं  है  सभी  सदस्यों  ने  खंडसारी  पर  से

 टैक्स  को  हटा  लेने  की  मांग  की  खंड सारी  पर  पहले
 ८

 भराने  का  टैक्स  होता  था  जो  कि  सन्‌

 PEXR  से  माफ़  हो  गया  था  ।  लेकिन यकायक  सन्‌  RENE  के  बजट में  इस  तमाम  खंड सारी

 पर  जो  कि  पावर  से  चलती  हैँ  ५  रुपये  ६०  नयें  पैसे  का  सरकार  टैक्स  लगाने  जा  रही  है  ।

 अभी  प्लानिंग  कमिशन  ने  छोटे  व्यवसायों  की  परिभाषा  यह  की  है  कि  ऐसे  उद्योग  जहां  कि  yo

 आदमी  पर  शिफ्ट  काम  करते  हों  पावर  से  काम  करते  हों  श्र  एसे  उद्योग जहां  कि  १००  आदमी

 पर  शि फूट  काम  करते  हों  शर  जहाँ  हाव  से  काम  होता हो  वे  छोटे  व्यवसाय  माने  जायेंगें  लेकिन

 इस  परिभाषा  का  कोई  भी  लिहाज़
 न

 करके  सब  को  इस  अक्स  के  लिए  रख  लिया  गया  है
 ।
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 इस  सम्बन्ध  में  मैं  प्रा पका  ध्यान  इस  कौर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  हर  तरह  से

 डस  बात  का  प्रयत्न  हो  रहा  है  कि  बिजली  की  शक्ति  बढ़ाई  जाय  श्र  यह  शक्ति  बढ़ेगी  तो  केवल

 यह  बड़े-बड़े  कल  कारखानों  के  लिए  ही  नहीं  काम  करायेंगी  बल्कि  छोटे-छोटे  हाथ  व्यवसायों  के  लिए

 भी
 काम  में  जायेंगी  ।  हम  इस  प्रयत्न  में  होंगे  कि  जहां  हम  हाथ  से  काम  कर  रहे  वहां

 छोटी  मशीनें  लंगा  कर  बिजली  से  हम  काम  करें  ।  एक  अवस्था  ऐसी  सकती  है  जैसे  कि  नम्बर

 चख  के  लिए  भी  किसी  ने  सुझाव  दिया  है  कि  भ्रम्बर  चर्खा  बिजली  से  चलाया  जाय  तो  हो  सकता  है

 कि
 ant  चलकर  वह  बिजली  से  चलने  लगे  कौर  छोटे-छोटे  हमारे  ग्रामोद्योग  जो

 कि
 राज  हाथ  से

 चलते  उनका  भी  बिजली  से  चलायें  जाने  का  प्रयत्न  होगा  जैसा  कि  जापान  इत्यादि  मुल्कों

 में  होता  है  ।
 इसलिए  हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  होगा

 कि
 कौन  से  छोटे  गृह  उद्योग  ऐसे

 हैं  जिन  पर  कि  हम  टेक्स  न  लगावें  क्योंकि  यह  तो  मानी  हुई  बात  है  कि  भ्रमर  किसी  में  सब  से  अधिक

 क्षमता  सब  को  काम  देनें  की  है  तो  वह  इन  छोटे  a  उद्योगों  में  बड़े  उद्योगों  में  aa  है  ।

 प्लानिंग  कमिशन  ने  सवाल  जवाब  के  रूप  में  यह  बताया  है  कि  सन्‌  १९६१  तक  हमारे देश

 में  बेकारों की  तादाद  १  करोड़  ५०  लाख  हो  जायगी  |  इतने  लोग  काम  लायक़  होंगे  ।  ३०  लाख

 साल  बढ़  WE  |  हर  साल  यह  जो  बेकारों  की  तादाद  बढ़ती  जा  रही  है  इनको  काम

 की  क्षमता  किसी  में  है  तो  वह  छोट  धंधों  में  है  प्रौढ़  यदि  रखिये  जब  तक  सरकार  का  ध्यान  इन

 छोटे-छोटे  गृह  उद्योगों
 की

 नहीं  जायगा  तब  तक  आपकी  यह  बेकारी  की  समस्या  सफलतापूर्वक

 हल  नहीं  हो  सकेगी  ।  उन  छोटे  व्यवसायों  को  उसी  तरह  का  प्रोत्साहन  देना  चाहिये जसे  कि  श्राप

 खेती को  देते  है  ।  यह  भाने  गज़  का  प्रोत्साहन  देकर  यह  मानना  पड़ेगा  कि  जहा  खेती  लाखोंਂ  में

 पहुंचती  थी  वह  करोड़ों  में  बन  रही  ए  कई  लाख  आदमी  उसके  प्रकार  काम  कर  रहे

 हैं  लेकिन  are  ३  ard  विदा  करके  २  कराने  उस  पर  लगा  दें  तो  यक़ीन  मानिये  कि  वह  भी  बेठ

 जायगी  बड़े  उद्योगों  के  मुक़ाबले  अरब  छोटे  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  इसी  तौर  पर  दिया  जा  सकता

 चीनी  जो  कि  मिलों है  कि  उनको  ट्रेड  ड्यूटी  से  माफ़ी  दे  दें  ।  श्राप  बाज़ार  भाव  देखिये  |

 द्वारा  तैयार  की  जाती  है  उसका  भाव
 ४०

 रुपये  प्रतिमन है  जब  कि  खंड सारी का  भाव  ३०,

 ३५  रुपये  है
 ।  दोनों  में  ४,  ५  रुपये  का  है  शर  यह  ५  रुपये  ६०  नये  पैसे का  टैक्स

 खंड सारी  पर  लगा  दिया  गया  तो  खंडसारी  उद्योग  पनप  नहीं  सकेगा यह  इंडस्ट्री बेठ  जायगी

 ्र  वह  चलने  वाली  नहीं  है  दौर  इस  तरह  लाखों  आदमी  बेकार  हो  इसलिए  मेरा  सुझाव

 यह  है  कि  इस  खंडसारी  में  जो  तीन  तरीक़े  के  areal  काम  करते  एसे  आदमी  जो  मशोन  से

 काम  करते  हूं प्र ौर  कुछ  अवरोधन  TT  लगा  कर  संसार  से  साफ़  करके  चोती  बनाते  हैं  कौर  जिनकी  कि

 बनाई  हुई  चीनी  क़रीब-क़रीब  मिल  की  चीनी  के  बराबर  होती  है  |  अब  णऐपो  खंड सारों  इंडस्ट्री

 पर  जो  कि  सल्फ़र  द्वारा  चोरी  को  साफ़  करके  प्रोपेन  पैन  से  काम  लेते  हैं  जो  छोटो  मिलों  के  रूप

 में  हैँ  उन  पर  यह  टेक्स  लगाया  जाय  तो  कुछ  समझ  में  भी  श्री  सकता  है  लेकिन  ऐसे  लोगों पर  जो  कि

 १०  ta  पावर या  ५  gle  पावर  तक  की  मशीन  से  खंडसारी  बनाते  हैं  उन  पर  यह  टेक्स  लगाना

 उचित  नहीं  है  are  उन  पर  यह  टेक्स  नहीं  लगना  चाहिये  |)  राज  सदन  में  वित्त  मंत्रो  का  बजट

 डिमांड्स  पर  जो  एनाउंसमेंट  होने  वाला  है  हमें  उम्मीद  है  कि  वे  खंड सारी  उद्योग  पर  इस  ct  के

 हटाने  के  सम्बन्ध  में  सदन  के  हर  पक्ष  को  भ्रांत  से  चाहे वह  कांग्रेस  का  हो  अथवा  विरोधों  दल  टैक्स

 हटाने  के  लिए  जो  मांग  की  गई  है  उसको  ध्यान  में  रख  कर  अपनी
 घोषणा  करेंगे  ऑर  अराज  उनको

 घोषणा  से  ही  प्रजातांत्रिक  राज्य  का  सबूत  भी  मिलने  वला  है  ।  मुझे  उम्मोद  है  कि

 माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  अ्रपनी  घोषणा
 में

 कम
 से

 कम  १०  gle  पावर
 तक

 के  जो  खं
 इसरो

 के  कारखाने  चलते  हों  उनको  इस  टैक्स  से  छूट  देने  का  ऐलान  करेंगे  |

 76  (Ai)
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 दूसरी  तरफ़  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता हूं  कि  हमारा  उद्देश्य  शुरू  से  यह  रहा  है  कि
 ब

 धौर  छोटे  के  were  को  दूर  प्राथमिक  विषमता  को  दूर  करें  कौर  अज  जो  प्र समानता  है  की

 काफ़ी हद  तक  समाप्त  करें  लेकिन  मुझे  बड़े  दुःख  के  साय  यह  कटता  पड़ता  हूं  कि  हम  उस  दिशा  में

 पूरी  तरह  कामयाब  नहीं  हुए  हैं  गौर  are  भी  रेलवे  स्टेशनों  पर  यदि  श्राप  जायें  तो  आपको  warfcat co —
 की  भीड़  खड़ी  दिखाई  देगी  ।  ग्रुप  स्टेशन  पर  उतरेंगे  नहीं  कि  सामने  झ्रापको  भिखारियों  का

 हु  खड़ा  मिलेगा  मुमकिन  है  कि  aerate  मंत्रियों  को  यह  न  देखते  को  मिलता  हो  क्योंकि  मिनिस्टर

 लोगों  के  ७  पीछे  पुलिस  तैनात  रहता  है शौर  उस  हालत  में
 उन  तक  frat न  पहुंच  पाते  हों  ।

 श्राप  भले  ही  बड़े-बड़े  विदेशी  मेहमानों  को  बड़े-बड़े  नगरों  में  व्यवस्था  के  साथ  घुमा  कर  ग्रोवर  बड़े-बड़े

 महलों  आलीशान  होटलों  कौर  कोठियों  में  ठहरा  कर  यह  सर्टिफिकेट  उत्स  लते  में  कामयाब

 हो  जाते  हों  कि  हमारा  देश  काफ़ी  प्रगति  कर  चुका  है  लेकिन  राज  कटु  सत्य  यह  हें
 कि  देश

 भखमरी  नंगापन  गया  नहीं  है  |

 श्राप  जहां  इतने  टैक्स  लगा  रहे  हैं  वहां  श्राप  एक  भी  पंगों  का  भी  एक  टैक्स  लगा  दोजिये  जिसके

 कि  श्रतुसार हर  एक  से
 १

 कराना  भिखमंगे  का  टेक्स  लिया
 जाय  प्रौढ़  उस  टैक्स के  ज़रिए  प्रात  होने  वालों

 रक़म  से  श्राप  ऐसी  उचित  उनके  लिए व्यवस्था  कर  दें  ताकि  किसी  स्टेशन  पर  ate  कहां  पर  भो  कोई

 भिखमंगा  इधर-उधर  घूमता  शर  भीख  मांगता  दिखाई  न  पड़े  |  अप  तमाम  भिखमंगों  को  इकट्ठा

 करके  उनके  लिए  एक  मकान  को  व्यवस्था करें  जहां  कि  वहू  रहत  हुए  श्रम  करके  भ्र पति  रोज़ो  कमाते

 ar  वे  देश  a  एक  कच्छ  नागरिक  की  भांति  जीवन  यापन  करें  ।

 गोरखपुर में  इस  तरह  का  कुष्ट  आश्रम  बना  हुजरा  ह  जहां  पर  कि  कोड़ो  लोग  रते  हैं

 धौर  सरकारी  मदद  लोगों  के  सहयोग  के  कारण वह  प्लग  समान  बना  हुजरा है  प्रो  वहां  को  व्यय  ध्या

 को  देखत  हुए  कोई  यह  कह  नहों  सकता  कि  यहां  पर  कोड़ी  लोग  निवास  करते  हैं  |  वहा  पर  उन्होंन

 श्रम  करके  फूल  ae  लगाये  हुए  सुन्दर  फुलवाड़ी  लगो  हुई  है  आर  वहां  पर  साग  सब्ज  बाद

 पैदा  करके  सेल्फ  सफ़िशिएंट  बने  हुए  हैं  श्र  वे  भोख  मांगने  नहों  जाते  ।  वे  एक  योग्य  नागरिक

 को  भांति  जीवन  यापन  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  दूसरी  तरफ़  दिल्‍ली  जो  कि  भारतवर्ष  की  राजधानी

 है  वहां  स्टेशन  से  उतरी  ही  Brat  कौड़ियों  are  भिखमंगों  को  कतार  सामने  ast  दिखाई

 यह  बड़े  शर्म  का  विषय  ह  कि  राज  दस  वर्ष  से  अधिक  हमें  स्वतंत्र  होने  को  प्राय  लेकिन  हम  उतकों

 कोई  माकूल  व्यवस्था  नहीं  कर  सके  ।  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  ग्रोवर  गम्भोरतापुवक  ध्यान  दे

 उनकी  कोई  उचित  व्यवस्था  करे  ।

 हम  देख  रहे  हें  कि  जहां एक  भ्रांत  हमारे  देश  में  इतनी  गरीबी  श्र  भुखमरी  फली  हुई  ह  वहां

 देश  का  वह  धनी  वीं  दिन  प्रतिदिन  झर  अधिक  धनी  होता  जा  रहा  है  ।  प्रभी  हमारी  काम

 मिनिस्ट्री  ने  कहा  कि  वह  प्राइवेट  काम  करने  वाली  मैनेजिंग  एजेंसीज़  की  कुछ  aa  कम  करने

 वाले हैं
 ।

 अरब  हम  देखते  हैं  कि
 इन

 प्राइवेट  मैनेजिंग  एजेंसीज़  की  आमदनी दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  ही

 जा  रही है  ।  यह  कहा  गया  कि  किसी  के  पास  १०  या  २०  मैनेजिंग  एजेंसीज़  से  ज्यादा  न  हों  लेकिन

 इस  पर  भी  हम  देख  रहे  हें  कि  बिड़ला  टाटा  हाउस  फैलते  ही  जा  रहे  हैं  प्रौढ़  भगवान  जाने

 किस-किस  के  नाम  से  एजेंसीज़  बनाते  जा  रहे  हैं  ।  अरब  एक  तो  इनकी  आमदनी  बढ़ती  जा  रही  है

 भ्र  दूसरी  देश  में  गरबा  कायम  है  प्रौर  जो  ग्रसित  हैं  वे  दिन  पर  दिन  कौर  ग़रीब  ह्लोते  जा  रहे

 @  |
 इन  बारह  वर्षों  के  चन्द्र  हम  ने  जो  कुद  तरक्क़ी  की  है  वह  शहरों  की  की  है  देहातों  को

 तरक्की  नहीं  की  है  ।  इसलिये  शझ्रापका  ध्यान  उधर  जाना  चाहिये  |
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 प्रभी  हमारे  पूर्वे  वक्ता  ने  गल्ले  की  तरफ  ध्यान  गाकर्षिए  किया  |  मैं  भी  इस  सम्बन्ध  में

 vader  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  गवर्नमेंट  ने  भी  पास  किया  था  कि  हम  स्टेट  ट्रेडिंग
 करेंगे

 ताकि  मिडिल  मैन  निकाल  दिया  जाये  ।  हमारी  कल्पना यें  भ्रच्छी  भावनायें  लेकिन

 जब  उनको  कार्य  रूप  में  परिणत  करने  का  वक्त  भ्राता  है  तो  हमारा  हाथ  रुक  जाता  है
 ।

 स्टेट

 ट्रेडिंग  के  मसले  को  पास  हुए  नौ  महीने  हो  गये  लेकिन  क्या  उस  दिशा  में  कुछ  कदम  उठाया

 गया ?  कुछ  नहीं
 ।

 oat  परसों  जवाब  मिला  कि  फुड  मिनिस्टर  साहब  ने  जो  स्कीम  बनायी  है

 वह  चलेगी  |  फूड  मिनिस्टर  साहब  नें  स्कीम  निकाली  है
 कि

 जो  ख़रीदने  वाले  बनिये  हैं  उनको  ही

 लाइसेंस दिया  जायेगा  कौर  वह  सरकार  के  लिये  गल्ला
 खरीदेंगे  ।

 लेकिन  भ्रमण  तक  उनको  लाइसेंस

 नहीं  दिये  गये  शर  वह  मनमाने  ढंग  से  गल्ला  खरीद  रहे  हैं  ।  प्रभी  दस  दिन  पहले  का  भाव

 २८  रुपये  मन  था  १४५  रुपये  मन  हो  गया  है  ।  श्राप  समझ  सकते  हैं
 कि

 श्राज  किसानों

 को  रुपये  की  जरूरत  भ्रौर  छोटे-छोटे  काश्तकार  श्रीयंत्र  गल्ला  बाजार  में  ला  रहे  F  ।  हापुड़  मंडी

 की  रिपोर्ट है  कि  ३००  या
 ४००

 मन  सल्ल  रोज  रहा  है  पर  कोई  खरीदने  वाला  नहीं  है
 ।

 महाजन नहीं  खरीदते  |  वह  कहते  हैं  कि  न  जाने  गवर्नमेंट का  रुख़  क्या  होगा  ।  नतीजा यह  हो  रहा  है

 कि  काश्तकार का  गल्ला  मनमाने ढंग  से  १५  रुपये  मन  पर  ले  रहे  लेकिन
 जब

 दस  दिन  के

 बाद  हमारे  घर  से  गल्ला  निकल  जायेगा  ax  फिर  हम  को  बनियों  के  घर  से  खरीदना  पड़ेगा
 तो

 फिर  २८  कौर  ३०  रुपये  के  भाव  पर  मिलेगा ।  पता  नहीं  कि  गवर्नमेंट झ्र पनी  सद्धावनाओं  को

 कार्यान्वित  करने  में  चरागे  क्यों  नहीं  बढ़ती ।

 एक  तरफ  आपका  स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  है  ।  वह  बाहर  भीतर  तमाम  बातों  में  काम

 करता है  ।  ले।कन  एक  संस्था जो  बनी  बनायी  थी  उसको  श्राप  काम  में  नहीं  लात े।

 आपने  एक  वैश्लर  हाउसिंग  कारपोरेशन  का  कानून  बनाया  था  कि  जिसके  श्रन्तगंत  देहातों  में

 कारों का  गल्ला  इकट्ठा  करने  की  व्यवस्था  करने  की  बात  थी  ताकि  जब  अनाज  महंगा  हो  तो  किसान

 उसको  बाजार  में  लाकर  बेच  सकें  कौर  उसको  इस  तरह  alan  दाम  मिल  सकें  ।  लेकिन वह

 at  तक  लागू  नहीं  हुमा  ।  हम  देखते हैं  कि  जितनी  स्कीमें  गरीबों  के  लाभ  के  लियें  होती  हैं

 उनकों  लागू  करने  में  देरी  होती  है  ।

 हरहर  की  दाल  जिसका  भाव  १३  ईरान  सेर  तक  पहुंच  गया  था  अज  हम  ने  अवतार  में

 देखा  है  कि  उसका  भाव  १२  से  १६
 रुपयें

 मन  तक
 हो  गया  है  ।  तो  जब  हमारा  खोजें  बाजार  में

 ody हूं  तो  उनका  भाव  गिर  जाता  है  कौर  बाद  में  उनका  भाव  बड़  जाता है  ।  चीन  चावल  का

 भाव  निश्चित
 किया

 था  ak  उस  वक्त  चावल  का  भाव  काफो  नीचा हो
 गया  था  लेकिन  आज

 फिर  बहुत  ऊचा  चला  गया  है  ।  राज  गेहूं  का  जौ  का  दालों  का  भाव  निश्चित  करेंगे  तो  वह

 नीचे चला  जायेगा  ।  चावल  का  भाव  जब  भ  निश्चित  था  तो  वह  १८  से  २२  रुपये मन

 तक  चला  गया  था  लेकिन  राज  श्राप  देखें  कि  वह  ३४  से
 ४०

 रुपये  मन  पर  बिक  रहा  है  ।  लेकिन

 भ्रामक  ध्यान  उधर  नहीं  जा  रहा है  ।  अपन  जमींदार  ae  राजे  महाराजों  को  निकाल  दिया

 लेकिन  walt  भी  व्यापारी  मिडिल  मैन  के  रूप  में  कायम  हैं  ।  इसको  बीच  में  से  निकालने

 भी  गवर्नमेंट  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  पता  नहीं  कि  सरकार  पर  क्या  प्रभाव  पड़ता  है  कि  इधर

 कदम  नहीं  उठाती  ।  इस  तरफ  मैं  arta  ध्यान  चाहता हूं  ।

 दूसरी  तरफ  श्राप  ने  कहा  था  कि  जो  नये  टैक्स  लगाये  गये  हैं  वे  २३  करोड़  रुपये  के  हैं  ।

 क्या  हम  यह  नहीं  कर  सकते  कि  कोई  साल  तो  ऐसा  हो  जिस  में  नया  टैक्स  न  लगया  जाये  ।

 जब  से  हम  भराये  हैँ  बराबर  जनता  पर  टैक्स  लगाये  जा  हैं  |  लोग  तो  यह  कहने  लगे  हैं  कि  शहर  में

 तीन  चीजे ंहैं  खून  टेक्स

 पह

 चीजें  काफी  बढ़ती  जा  रही  नमक  तो  सस्ता  है  कौर
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 उसके  लिये  हम  सरकार  को  देते  हैं  क्योंकि  उस  पर  टैक्स  नहीं  लग  रहा  है  लेकिन  टैक्स

 बढ़ते जा  रहे  हैं
 ।

 भ्र भी  हमारे  एक  पूंजीपति महोदय
 सरकार

 से
 मांग

 की  थी
 कि

 सरकार  व्यवसाय

 की  उन्नति  के  लिये  कुछ  समय  के  लिये  टेक्स  लेना  बन्द  कर  दे  ।  हम  भी  चाहते हैं  कि  टैक्स  कम

 किये  जायें  ।  यह  जो  २३  करोड़  का  टेक्स  लगाया  जा  रहा  है  इसको  क्या  हम  कम  नहीं  कर  सकते

 थे  |  क्या  हम  प्यार  खर्चें  कम  करके  इसको  न  लेने  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  थे  ।  खच  कम  करने

 की  बात  तो  कही  जाती  है  लेकिन  खर्चे  कम  नहीं  हो  रहा  है  ।  हम  देखने  हैं  कि  सात-सात  पाठ-पाठ

 स्टोरी  के  भवन  बन  रहे  हैं  उन
 म

 कोई
 भी

 कमी  नहीं  है
 ।

 नाटक  अ्रकादमी के  लिये  करोड़ों  साया

 खर्चे  किया  जा  रहा  कल्चरल  पर  रुपया  किया  जा  रहा  इन  कार्यक्रमों पर  लाखों

 रुपया  खां  किया  जा  रहा  है  ।  अगर  इस  तरह  के  खर्चे  न  किये  जायें  तो  नथा  टैक्स  न  लगाना  पड़े  ।

 हम  ने  देखा  कि  सन्‌  PEWG-VE  में  सिविल  एडमिनिस्ट्रेशन  पर  २३५५०  लाख  रुपया  खर्चें

 gat  लेकिन  वह  बढ़  कर  दो  २२  करोड़  ७३  लाख हो  गया  है  यानी  करीब  छः  गुना  बढ़

 गया  है  ।  इस  बढ़ने  का  कारण  यह  हो  सकता  है  कि  लोगों  की  तनख़्वाहों  में  वृद्धि  हुई  प्राणियों

 में  भी  वृद्धि हुई  है  ।  लेकिन  are  हम  खोज-खाज  करें तो  हम  बहुत  प्रेतों  में  खर्चा  कम  कर  सकते हैं
 लेकिन  शायद  खर्चा  कम  करने  की  श्र  ध्यान  नहों  दिया  जाता  |

 अभी  पंजाब  में  जो  इकॉनमी  कमेटी  बैठी  थी  उस  ने  कहा  है  कि  सरकारी  अफसरों  को  जो

 भत्ते  दिये  जाते  हैं  वह  तनख्वाह  से  बढ़  जाते  हैं  ।  हमारे  यहां  भी  पबलिक  एक  उनसे  कमेटी  ने  कहा  है  कि

 भत्ते  बहुत  बढ़ते  चले  जाते  हूं  उनको  कम  करने  की  जरूरत  है  ।  हमारी  पबलिक  एकाउंट्स  कमेटी

 इस  बारे  में  रिपो  देती  एस् टी मेट्स  कमेटी  रिपोर्ट  देती  है  कि  खर्चें  किस  तरह  से  कम  किया

 जाना  चाहिये  लेकिन  हमारी  गवर्नमेंट  इस  बारे  में  मौन  सी  हो  जाती  है  ।  तो  मैं  निवेदन  करूंगा  कि

 हम  को  ७  खर्चों  को  भी  देखना  चाहिये  जब  हम  जनता  से  पेट  कसने  के  लिये  कहते  हैं  तो

 हम  भी  उसके  सामने  खर्चे  घटा  कर  उदाहरण  पेश  करें  प्यार  हमारे खर्चे  घटाने  के  बाद

 are  सारी  कोशिश  कर  लेने  के  बाद  भी  हमारा  काम  न  चले  तो  हम  जनता  के  सामने  जाकर  कह

 सकते  हैं  कि  wa  हमारा  काम  न्हीं  चल  सकता  प्रौढ़  हम  को  नया  टैक्स  लगान  पड़ेगा  ।

 अन्त  में  मैं  भ्रमित  समय  न  लेते  हुए  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  ग्र तु रोध  करूंगा कि  वह  ऐसी

 कारवाई  करें  ताकि  हम  बढ़  सकें  ।

 सेठ  wast  सिंह
 :  अध्यक्ष  जो  मांगें  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  ने

 पेश  की  हैं  उनको  पास  करना  बहुत  जरूरी  है  ।  हमारे  मौजूदा  कान्वेन्ट  मिनिस्टर  साहब  के  हाथ  में

 हमारा  यह  विभाग  बहुत  सुरक्षित  है  ।  हमारे  मिनिस्टर  साहब  हिन्दुस्तान  से  बाहर  गये  क्योंकि

 सेकिड  फाइव  gue  प्लान  के  लिये  रुपये  को  सख्त  जरूरत  थो  शौर  उन्होंने  अ्रपनी  कोशिशों  से  कौर
 > भ्रपनी  निपुण  AC)  कई  सौ  करोड़  रुपये  का  कजे  हिन्दुस्तान  के  लिये  हासिल  किया  ।  यह  तो  ठोक  है  कि

 मौजूदा  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  के  हाथ  में  हमारा  यह  विभाग  सुरक्षित  है  ।  लेकिन  जो  स्कोर

 हमारे  सेंटर  से  पास  होती  हैं  वह  ५  चल  कर  स्टेट  या  डिस्ट्रिक्ट लेविल  ax  कच्छ  तरह  कार्यान्वित

 नहीं  की  उनका  वहां  दुरुपयोग  होता है  |

 यहां  एक्साइज  ड्यूटी  लगायी  जाती  है  लेकिन  वह  उस  तरह  से  वसूल  नहीं  की  जाती  जिस

 तरह  से  कि  वसूल  की  जानी  चाहिए  ।  स्टेट्स  में  ज्यादातर  इस्पेक्टर  जो  यह  ड्यूटी  वसूल  करने

 जाते  हैं  वह  कारखानादारों  से  मिल  जाते  पूरी  एक्साइज  ड्यूटी  aga  नहीं  करते  शौर

 इससे  स्टेट  को  काफी  नुक्सान  होता  है  |
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 हमारे  देश  को  हुए  लगभग  १२  साल  हो  गये  हूँ  जरूरत  तो  इस  बात  की  थी  कि

 जनता  को  कुछ  राहत  लेकिन  राज  हम  हूं  कि  जनता  अपने  को  वहुत  परेशान  महसुस

 करती  है  क्योंकि  उस  पर  काफी  टेक्स  लगाये  गये  हूँ
 ।

 यह  ठीक  है  कि  टेक्स  लगाये  गये  हैँ  क्योंकि

 जो  हमारी  योजनायें  हैं  उनके  लिये  रुपये  की  जरूरत  भी  है  ।  लेकिन  जो  जनता  टैक्स  की  शादी

 नहीं  थी  उस  पर  टैक्स  लगने  से  वह  बेचैन  हो  उठी  है  प्रौर  खास  तौर  से  जब  कि  गल्ले

 कपड़े  इरादी  के  बहुत  ऊंचे  हो  गये  हों  ।  श्राप  ने  देखा  होगा  कि  राज  से  महीने  भर  पहले

 गल्ले  का  कया  भाव  था  ।  लोगों  को  खाना  नहीं  मिलता  था  ।  जब  तक  झोपड़े  गल्ले  की

 जीवन  की  दूसरी  झ्रावश्यकताझओं  की  उचित  व्यवस्था
 न

 की  जाये  तब  तक  जनता
 को

 राहत  नहीं

 मिल  सकती  ।  लेकिन  हो  यह  रहा  है  कि  इधर  तो  चीजों  के  दाम  बढ़ते  जाते  हैं  कौर  उधर  नये

 टेक्स  लगाये  जा  रहे  हैं  ।  इससे  जनता  को  काफी  बेचैनी  व  परेशानी  होती  है  ।

 भोजन  जीवन  के  लिये  भ्रत्यन्त  झ्रावश्यक है  ।  लेकिन  खेद  का  विषय  है  कि

 इस  पर  भी  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  एक  पैसा  रुपया  गल्ले  पर  कौर  दो  श््के बसा  रुपया  तिलहन  पर

 टैक्स लगा  दिया  है  ।  इससे  जनता  बड़ी  परेशान  हो  रही  है  ।  इसी  तरह  से  कपड़े ध  ,  पर

 पौंड  इरादी  दूसरी  चीजों  पर  जो  एक्साइज  ड्यूटी  लगायी  गयी  है  उसकी  वजह  से  भी  लोगों  में  बहुत

 बेचनी है

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  हमारे  यहां  टैक्स  इस  तरह  से  लगाए  जाने  चाहियें  कि  जनता  झ्रासानी

 से  दे  सके
 ।

 इसके  साथ-साथ  चीज़ों  की
 जो

 कमी  हू--खास  तौर  पर  गल्ले  की--उसको  पुरा  करना

 तभी  हम  जनता  को  राहत  दे  सकते  हैँ  ।  इस  स्थिति  से  श्रापोज़ीशन  पार्टीज़  भी  फ़ायदा  उठाती

 हैऔर  जनता  को  भड़काती  हैं
 व

 गुमराह  करती  हैं  फलस्वरूप  हर  एक  lady  कांग्रेस  का  मुखालिफ़

 होता  जाता  हैँ  ।  एक  तो  कुदरती  तौर  पर  चीज़ों  की  कमी  के  कारण  असन्तोष  हैं  प्रौढ़  उसमें  प्रा पोज़ीशन

 वाले भी  योग  देते हूँ
 ।  इसका  नतीजा  ag  होता  है

 कि
 जनता  में  बड़ी  बे  चैनी  शर  घबराहट  होती हैं  ।

 अब  मैँ  बताना  चाहता  हू  कि  डिस्ट्रिकट  लैवल  पर  एडमिनिस्ट्रेशन  का  क्या  हाल  है  ।  उत्तर  प्रदेश

 के  कुछ  जिलों  में  शराब  att  गांजा  बन्द  कौर  कुछ  में  खुला  है  लेकिन  गलत  तरीके  से

 wer  भांग  कौर  लिकर  बिकता है
 ।  पुलिस  ate  इंस्पैक्टर  इसमें  मिले  हुए  हैं  कौर  पैसा

 लेते हूं  ।  जब  इसके  विरुद्ध  waters  किया  जाता  हूँ  अधिकारियों  से  कहा  जाता  तो  थोड़ा

 बहुत  किसी  को  गिरफ्तार  किया  जाता  मुकदमा  चलाया  नाता  हैँ  कौर  मामला  खत्म  हो  जाता  है  |

 लेकिन  इस  पर  भी  हम  देखत  हैं  कि  चरस  गांजे  इरादी  के अडडे  उसी  तरह चल  रहे  हैँ  ।

 मैंने  निवेदन  किया है  कि  स्कीम  तो  अच्छी  होती  लेकिन  झ्राहिस्ता-प्राहिस्ता  उसमें  इतनी

 बियां  पैदा  हो  जाती  हैं  कि  जनता
 में  बेचैनी  फल  जाती है  वह  सोचने  लग  जाती  है  कि  यहां  पर

 गवर्नमेंट का  राज  हैँ  या  नहीं  ।  म  आपकों  बताना  चाहता  हूं  कि  में  नाजायज  तरीकों  से  काफ़ी

 शराब  बनती  है  शौर  चरस  गांजा
 भी

 बिकता  हैँ
 |

 हम  पुलिस  से  एक्साइज  डिपार्टमेंट  से  कहते a.  ~  2  ~
 हँ  ।  वे  थोड़ा  बहुत  करत  लेकिन  इन  चीज़ों  की  बिक्री  जारी  है--बन्द  नहीं  होती है  ।

 इसी  तरीक  से  बताना  चाहता  हूं  कि  काश्तकार  तम्बाक्‌  पैदा  करते  इंसपेक्टर  वहां

 जाता हूँ
 ।

 उससे  बात  हो  जाती
 तो

 वह  कम  ड्यूटी  लगा  देता  है
 शर

 नगर  बात  नहीं
 तो  वह  ज्यादा  ड्यूटी  लगा  देता  हैं

 ।  इस  से  काश्तकार  बड़ा  परेशान  होता  है  भ्र ौर  मारा-मारा  फिरता

 कुछ  काश्तकार  अपने  लिए  तम्बाक्‌  पैदा
 करते  लेकिन  उस  पर  भी  ड्यूटी  लगा  दी  जाती  जिस  से

 उनमें  बड़ी
 बे

 चेनी  कौर
 परेशानी  होती  है  ।  वे  कहते हूँ  कि  हमने  अपने  पीने

 के
 लिये  लिए  तम्बाक्‌  area

 किया  लेकिन
 उस  पर  भी

 ट
 कस

 लगाया  जा
 रहा  है

 ।  जैसा  कि  मैंने  निवेदन  किया  सैन्टर  से  हमारे

 कानून  कौर  रूल्स  पव गर हू  बहुत  ठीक  बनते  लेकिन  aT  चल  कर  डिस्ट्रिक्ट  लैवल  पर  उनका

 दुरूपयोग  होता  जिससे  जनता  को  परेशानी  होती  है  ।
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 जहां  तक  स्मगलिंग  का  सम्बन्ध  देखते  हैं  कि  सोना  काफ़ी  मात्रा  में  बाहर  से  श्राया  कौर

 हुमा  |  मुझे  खुशी है  कि  हमारी  सेंट्रल  गवर्नमेंट  ने  साथ-साथ  पाकिस्तानी  उस  बारे  में  काफ़ी

 सख्ती  की  प्रौढ़  उसको  बन्द  किया  ।  इसका  फल  यह  हैं  कि  आज  सोना  १२०  रुपये  तौला  हो  गया

 जबकि  पहले  वह  १००,  १०२  रुपए  तोला  बिक  रहा  था  ।

 इनकम  टैक्स  के  बारे  में  भी  मं  दो  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।  इनकम  टेक्स  इसलिये  लगाया गया  हैं

 कि  गवर्नमेंट  को  इनकम  लेकिन  हमਂ  देखते  हैं  कि  इनकम  टैक्स  आफिसर  समझते  हैं  कि  व्यापारी

 बड़े  बे ईमान  चोर  हें  इसी  दृष्टि  से  उनके  बहीखाते  देखते  जिससे  व्यापारियों  को  बड़ी

 दानी  होती  हैं  रोक  उनमें  बड़ी  बेचैनी  फलती  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  इस  विषय  में  जितनी  भी

 केश  उलझनें  उनको  दूर  किया  जाये  और  इनकम  टेक्स  वसूल  करने  का  सीधा-सादा  तरीका

 होना  चाहिए  |  एक-एक जिले  में  लाखों  करोड़ों  रुपए  इनकम  टेक्स  के  बाकी  हैं  वह  वसूल  नहीं हो  पाता

 इसके  अ्रलावा  इनकम  टैक्स
 ग्रा  फ़िस्क़  एडवान्स  में  रुपया  जमा  करा  लेते  हैं  ।  वह  बरसों  तक  वापस

 नहीं  होता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरी  एक  सज्जन  से  बातचीत  हुई  ।  उन्होंने  बताया  कि  हम  ने  बीस-पच्चीस

 हजार  रुपया  Reve  में  जमा  कराया  वद  ग्राम  तक  वापस  नहीं  किया  गया  तारीख  पर  तारीख

 दी  जाती  है  |  हमारे  मन्त्री  महोदय  बड़े  योग्य  हें  ग्रोवर  बहुत  अच्छी  तरह  से  काम  कर  रहे हैं  |  वह  इस

 प्रकार  की  व्यवस्था  करें  कि  इनकम  ट  वैल्थ  अक्स  कौर  एक्सपेलर-चर  टेक्स  वगैरह  वसूल  करने  का

 मशीनरी  अच्छी  बनाई  जिससे  जनता  की  परेशानो  में  वृद्धि  न  क्योंकि  जो  काम  करने  वाले

 वे  इस  तरह  के  areal हैं  कि  वे  इस  के  सिवाये  कुछ  नहों  सोचते  कि  हमारा  किसी  तरह  फायदा  हो

 हम  जनता  को  परेशान  करें  |  इससे  जनता  में  फ्रस्ट्रेशन  फलती  हैं  उसमें  गवर्नमेंट  के  खिलाफ़

 भावना
 पैदा  होतो  है  ।  इस  तरफ  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 अभी  मुझे  मालूम  हम्ना  कि  कुछ  लोग  नकली  नोट  बनाते  हैं  झर  एकाध  फैक्ट्री  हाल  में  पकड़ी

 गई  ह  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  आर  भी  फैक्टरियां  लेकिन  उस  तरफ  ज्यादा  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिये  ताकि  नकली  नोट
 न

 चल  सकें
 श्र

 सरकार  नुकसान  से  बच  जाये  |  इस  तो  ध्यान  देना

 भ्रावश्यक है  ।

 चे  शर्मा
 ee  जाली  नोट  कहां  बनते  है ँ?

 सेठ  wast  सिह  आगरा  में  ।  एक  फ़ैक्ट्री  पकड़ी  गई  है
 |

 श्री  alo  |. ह  शर्मा  भगवान्‌  कृपा  करे  |

 सेठ  श्रचल सि  सेल्ज़  टेक्स  स्टेट्स  का  है  प्रो  इण्टर-स्टेट सेल्ज़  टैक्स  सैण्टर  का  है  ।  उससे

 बड़ी  गड़बड़  पैदा  होती
 ।

 किसी  जगह  कुछ  सेल्ज  टेक्स  है  कौर  किसी  जगह  कूछ  ।
 इस  वजह  सेएक  जगह

 के  लोग  दूसरी  जगह  माल ले  जाते  ताकि  कम
 सेल्ज़  टैक्स  देना  पड़े  |  फ़ाइनेंस  मिनिस्टर  साहब से  मेरी

 प्रार्थना  हैं  कि  वहू  तमाम  स्टेट्स  के  वित्त  मंत्रियों  की  एक  कान्फ्रेंस  जिसमें  इस  पर  विचार  किया

 कि  तमाम  स्टेट्स  में  एकसा--यूनिफार्म-टैक्स  होना  ताकि  व्यापारियों  को  ate  जनता

 को
 असुविधा

 न
 ही

 बेचैनी  की  एक  वजह  बेकारी  भी  है  ।  हमारे  यहां  काफ़ी  लोग  बेकार  जिसकी  वजह  से  लोगों

 में  परेशानी  हैँ  ।  जेसा  कि  हमारे  पूर्वे  वक्ता  महोदय  ने  बताया  बेकारी  तभी  दूर  हो  सकती  जबकि

 स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज़  की  तरफ़  ज्यादा  ध्यान  दिया  जाये  शौर दर  उन  को  प्रोत्साहन  दिया  ताकि
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 ज्यादा  से  ज्यादा  लोग  उनमें  लग  सकें  ।  एक  बड़ी  इंडस्ट्री  में  लाखों  करोड़ों  रुपए  लगते  लेकिन  उसमें

 रहीं  दस-बीस  फी  सदी  आदमी  काम  पर  लगते  हैं  जबकि  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज़  में  एक  लाख  की  लागत

 पर  चार-पांच  सौ  ग्राहको  लग  सकने  हैं  इंडस्ट्रीज़  में  रुपया  भी  कम  लगता  है  |  फ़ाइनेंस

 मेंट  को  इस  तरफ  कौर  ध्यान  देना  जिससे  बेकारी  दूर  क्योंकि  wae  बेकारी  दूर

 लोगों  को  काम  तोः  लोगों  को  राहत  मिलेंगी  |

 मेरा  निवेदन  हू  कि  हमको  स्टेट  को  इस  तरह  मैनेज  करना  जिससे  लोगों  को  खाने  को

 पहनने  को  कपड़ा  कौर  रहते  को  मकान  मिल  ताकि  उनकी  बेचैनी  कौर  परेशानी  दूर  हो  सके  |

 मौजूदा  हालत  शोचनीय है
 ।

 मैं  प्रशा  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  उस  पर  विचार  करेंगे  झ्र ौर  ऐसी  व्यवस्था

 करेंगे  कि  लागों  को  राहत  मिल  कौर  बे  हमारी  गवर्नमेंट  को  बरच्छा  समझ  कौर  उस  की  ताईद  करें  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इन  डिमाण्ड  की  ताईद  करता  हूं  ।

 मोरारजी  देसाई  :  श्रीमान , १  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  वित्त  मंत्रालय  के  अ्रनुदानों  की  मांगों

 सम्बन्धी  चर्चा  में  भाग  लिया  हैं  मैं  उनको  धन्यवाद  देता  हुं  |  जो  सुझाव  उन्होंने  दिये  गरीर  जो  प्रा लोच ना

 की  मैं  उसे  ध्यानपूर्वक  सुना  है  |
 मैँ  यह  समझता  हुं  कि  कुछ  सुझाव  तो  सदैव  ही  fat  जाते  हैं  ।  मैंने  कई

 बार  कतिपय  मामलों  का  स्पष्टीकरण  किया है  किन्तु  उन्हें  दुबारा  सभा  के  समक्ष  रख  दिया  जाता है  |

 उन्हों  का  स्पष्टीकरण  करना  कहां  तक  उचित है  यह  मं  नहीं  जानता  ।  तदपि  सभा  के  प्रति

 मेरा  यह  कते व्य  है  कि  में  सभी  बातों  का  उत्तर  दू  ।

 सबसे  पहले  A  साम्यवादी  दल  के  सदस्य  श्री  प्रभातकार  की  बातों  का  उत्तर  दूंगा  |  उन्होंने  कहा

 कि  हमारी  कराधान  प्रणाली  की  कोई  स्पष्ट  रूपरेखा  नहीं  है  झ्र ौर  न  ही  करारोपण  के  कोई  सिद्धांत

 अ्रपनाये  गये  हैं  बल्कि  यह  सारा  मामला  वित्त  मंत्री  की  स्वेच्छा  पर  निर्भर  करता  है  ।  उन्होंने

 इस  कथन  को  साबित  करने  के  लिये  पूंजीगत  लाभ  कर  तथा  धनकर  का  उदाहरण  दिया  |  इससे  अधिक

 कोई  प्रमाण  उन्होंने  नहीं  दिया  ।

 जहां तक  पूंजीगत  लाभ  कर  का  सम्बन्ध  यह  सर्वप्रथम सन्‌  १९४६  में  लागू  किया  गया  था

 श्र  लगभग  १९  ५४  में  इसे  हटा  दिया  गया  ।  कारण  यह  था  कि  उन  दिनों  सम्पत्ति  का  मूल्य  काफी  गिर

 गया  था  म्यार  गिर  रहा  था  |  इसलिये  ऐसी  स्थिति  में  इसे  जारी  रखना  लाभदायक  नहीं  था  ।  किन्तु जब

 दोबारा  मूल्यों  की  वुद्धि  होने  इसे  भी  पुनः  लागू  कर  दिया  गया  ।  इसलिये  यह  नहीं  कहा  जा  सकता

 कि  करारोपण  का  मामला  वित्त  मंत्री  की  भ्र पनी  स्वेच्छा  पर  ही  आघारित है  ।

 इसी  प्रकार  से  धनकर  ग्रोवर  भ्र ति रिक्त  लगा  कर  सम्बन्धी  दलीलें  भी  ठोस  नहीं  हैं  ।  हमने

 इन  करों
 को  नहीं  छोड़ा  |  जो  कुछ  हमने  लगाया  है  उसकी  प्राप्ति  हमें  हो  रही  है--इसे  छोड़ना  नहीं

 कहा  जा  सकता  |  इसे  निगम  करों  के  साथ  सम्मिलित  कर  दिया  गया  ताकि  कराधान  की  प्रणाली

 सरल  हो  जाय  ।  यही  बात  मैं  पहले  भी  बता  चुका  हूं  किन्तु  यदि  मेरे  जवाब  के  बाद  भी  किसी  को  सरकार

 की  झ्रालोचना  करने  से  प्रसन्नता  मिलती  तो  मुझे  कया  झ्रापत्ति  है
 ।

 उसे  प्रसन्न रहना  चाहिये  |  इससे

 अधिक  इस  विषय  पर  मैं  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |

 इसी  तरह  से  कराधान  की  सीमा  में  की  गई  कमी  भी  किसी  वित्त  मंत्री  की  स्वेच्छा  की  बात  नहीं

 हैं  ।  वित्त  मंत्री  अ्रधिनायक  नहीं  होता  ।  जो  भी  नीति  भ्रपनाई  जाती  हू  वह  सामूहिक  रूप  से  ही  अपनाई

 जाती है
 |  इसलिये  यह  बात  गलत  है

 कि
 हमारे  यहां  व्यक्तिगत नीतियां  चलती  हैं  ।  यह  बात

 श्रीलंका

 हैं  कोई  एक  रइस
 व्यक्ति

 सरकार  की  नीतियों  से

 सहमत
 नहोया

 उन्हें
 ठीक  न  समझे  प

 7,  a  यह
 नहीं

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मोरारजी

 कि  सरकार  ने  बुद्धिमत्ता  से  काम  नहीं  लिया  कौर  केवल  वही  किला  प्रादमी  बुद्धि  से  काम  ले  रहा  हूं
 ।

 माननीय  सदस्य  को  यह  कहने  का  हक  है  कि  उन्हें  सरकार  की  नीति  पसन्द  नहीं  ग्रोवर  वह  दूसरी  नीति

 चाहते  हैं  ।  किन्तु  wet  श्राप  को  ही  बुद्धिमान  गलती  हैं  ।  जो  ऐसा  करते  हू  लोग  उन्हें

 मान  नहीं  समझत  |

 माननीय  सदस्य  ने  ag
 भी

 कहा
 कि

 हमारे  देश  में  श्रमिक  मस्त-व्यस्तता
 HA

 रही  है  पौर  हमारे

 देश  का  लगभग  दीवाला  सा  निकल  रहा  हैं  ।  यह  तो  नहीं  कहा  कि  हमारा  दीवाला  पिंट  चुका  है  ।  किन्तु

 जनसाधारण  तो  इसका  यही  प्रथ  निकालेगा  ।  पर  मुझ  तो  एसी  कोई  बात  नजर  नहीं  प्रति  ।  हमने

 कब  किसी  का  कसा  दबाया  है  ।  हम  हरेक  को  देते  हैं  |  यह  कहा  जाय  कि  हम  कम  ले  रहे  हं  तब  भी

 यह  बात  सोच  समझ  कर  कही  जानी  चाहिए  ।

 क्या  सरकार  से  यह  की  जाती  हे  कि  वहां  कहीं  से  बिल्कुल  उधार  न  ले
 ?

 क्या  श्राप  चाहते

 हूँ  कि  सरकार  केवल  करों  से  ही  अरपना  काम  चलाये  कौर  जितना  धन  इस  प्रकार  प्राप्त  हो  उसी  से  देश  का

 विकास  करे
 ?
 यदि यह  बात  हू  तो  में  कहुंगा  कि  ऐसे  व्यक्ति  की  विकास  का  ज्ञान  ही  नहीं  ह  ।  यदि इस

 नीति  पर  चला  जाय  तो  हालत  बिगड़ती  ही  सुधरेगी  नहीं  ।  यदि  देश  का  विकास  करना  है  तो

 उसके  लिये  धन  भ्रावद्यक ग्रोवर  इतना  धन  करों  से  प्राप्त  नहीं  हो  सकता  |  यह  धन  देश  के  लोगों

 या  विदेशों  से  उधार  लेकर  ही  हासिल  किया  जा  सकता  हूँ
 ।

 विदेशी  मुद्रा  की  श्रावश्यकताश्रों को  ध्यान

 में  रखते  हुए  हमें  विदेशों  से  ऋण  लेना  पड़ता  है--क्योंकि  बाहर  से  ही  भारी  मशीनें  इरादी  मंगानी

 पड़ती  हैं  ।  जब  तक  हम  मशीनों  का  उत्पादन  देश  में  नहीं  कर  पाते  तब  तक  हमें  विदेशी  मुद्रा

 की  झ्रावश्यकता  रहेंगी  |  इसलिये  बाहर  से  ऋण लेते  समय  हमें  केवल  यही  सोचना  चाहिये  कि  कहीं

 इतना  ऋण  तो  नहीं  ले  रहे  जिसे  वापस  ही  न  कर  सक  ।

 विदेशों  से  ऋण  तथा  सहायता  हम  केवल  उत्पादन  वृद्धि  के  लिए  ही  ले  रहे  हैं  शर  उत्पादन

 बढ़ने  से  जो  श्रमिक  are  होगी  उसी  से  ऋण  चुका  देंगे  ।
 सारी  दुनियां  में  लेन  देन  के  मामले

 में  हमारी  साख  बनी  हुई  है  ।  बेशक  न्य  देशों  ने  अदायगी  में  खराबी  की  किन्तु  इस

 सरकार  ने  एक  बार  भी  ऐसा  नहीं  किया  ।  झाग  भी  ऐसा  नहीं  होगा  ।  यदि  दुर्भाग्यवश

 यह  देश  ऐसे  लोगों  के  शासनाधीन  जो  मूर्ख  हैं  और  जो
 कभी

 भी  इस  देश  का  हित  नहीं

 सोचते  बल्कि  अन्य  देशों  की  कौर  देखते  हैं  हमारे  देश  की  सहायता  ईश्वर  ही  करेंगे  ।  खैर

 होने  की  कोई  संभावना  नहीं  है  वह  दिन  ही  नहीं  चढ़ेगा  इस  लिए  aq  निश्चिन्त  रहना  चाहिए  ।

 रिज  बैंक  द्वारा  बैंकों  पर  भ्र पर्याप्त  नियंत्रण  रहता  यह  प्रश्न  भी  उठाया  गया  था  |  यह

 बात  गलत  है  ।  fra
 की  शक्तियां  पर्याप्त  हैं  ate  ag  सारे  प्रबंध

 को  ठीक  रीति  से  चला  रहा

 है  ।  ara
 लेन-देन

 की
 संतुलित  स्थिति

 को
 देखकर  यह  सत्य  प्रमाणित  हो  जाता  है  ।  माननीय

 सदस्य  राय  सकते  हैं  |  इसमें  मुझे  कया  भ्रांति  हो  सकती  है  |  शायद वह  gal  के

 राष्ट्रीकरण को  पसन्द  किन्तु  हमारी  सरकार  देश  के  हित
 को  ही  देखती  है  ।  केवल  राष्ट्रीयकरण

 के  लिए  तो  राष्ट्रीयकरण  नहीं  हो  सकता
 ।  जहां  तक  बैंकों  पर  नियंत्रण  रखनें  का  सम्बन्ध  है  वह

 काम  रिज़वी  बैंक  पुरी  बुद्धिमत्ता  से  कर  रहा  है  ।  यदि  यह  कहा  जाता  है  कि
 गर-सरकारी व्यापारियों

 को  ऋण  न
 दिया  जाय  तो  मैं  बात  को  समझता  किन्तु  हमें  यह  नीति  नहीं  अपना  रहे
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 हमने  मिश्रित  बर्थ-व्यवस्था  को  अपनाया  है  ate  यही  व्यवस्था  सर्वोत्तम  है
 ।

 हम  किसी

 वाद  विशेष  का  अनुसरण  नहीं  करते  जो  बात  लाभदायक  है  उसे  अपनाते  यदि हम
 बैंकों

 का  राष्ट्रीयकरण  कर  लें  तो  हमारे  संसाधनों  की  वृद्धि  किस  नीति  से  हो
 ।

 इससे  अधिक सुंदर  रीति

 से  हम  उनका  उपयोग  भी  नहीं  कर  सकते
 ।  ऐसा  कदम  देश  के  हित  में  नहीं  होगा  ।  अत :  यह

 बात  ही  व्यर्थ है  ।  मैं  ara  करता  हूं  कि  इसे  बार-बार
 न

 दुहराया
 जायेंगी

 ।  हमारे  विचार

 अलग हैं  उनके  अलग  ।  यदि  यह  भविष्य  में  उठा
 तो

 मैं  इसके  बारे  में  कुछ
 न

 कहूंगा
 |

 यह  भी  कहा  गया  कि  दैनिक  जीवन  की  आवश्यक  वस्तु ग्र ों  की  कीमतों  से
 भो

 पता  चलता

 है  कि  श्रमिक  स्थिति  डांवांडोल है  |  तथ्यों की  ध्यान  दियाध्जाय तो ज्ञात तो  ज्ञात  हो  जायेगा

 कि  गत  वर्ष  की  कीमत  न  तो  घाटे  की  श्रथंव्यवस्था  के  करण  बढ़ी  कौर  न  ही  सरकार  को  किसी

 असफलता के  कारण  ।  बल्कि  इसका  कारण  ही  AT  |  PEYONS  में  लगभग  ६७  लाख

 टन  कम  अनाज की की  पैदावार  हुई  थी  क्योंकि  उस  वर्ष  मौसम
 की

 स्थिति  भयंकर रही

 महोदय  पीठासीन

 गत  का  मौसम  बहुत  ही  खराब  रहा
 |

 इस  को  तो  कोई
 भी

 पहले  से  नहीं  देख  सकता  |

 तब  भी  हमारी  सरकार ने  ३५  लाख  टन  बाहर  से  मंगवा  कर  स्थिति  पर  काबू  पा  लिया  था  ।

 यह  भी  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  मुख्य  ग्रत्यघिक बढ़  गये  थे  ।  पड़ौसी देशों  की  स्थिति  देखने से  भ्रापको

 मालूम हो  जायेगा  कि  वहां  मुद्रास्फीति  किस  मात्रा  तक  पहुंच  चुकी  है
 ।  खेर  कोई  भी  बात  बढ़ा

 चढ़ा  कर  नहीं  करनी  चाहिए ।

 इसी  प्रकार  का  श्रतिशयो  क्ति पूर्ण  प्रचार  लोगों  में  घबराहट
 पदा

 कर
 देता  है  कौर  इसी,घबराह

 से  मूल्यों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  यह  प्रभाव ऐसे  देश  में  जहां  कभी  हालत  में  स्थिरता न  mE

 हो  कौर  भी  asa  बुरा  होता  है
 ।

 यदि  ऐसी  स्थिति  म॑  कुछ  लोग  सरकार  के  मान  को  धक्का  पहुंचाने

 के  लिए  या  स्वंय  प्रतिष्ठा  प्राप्त  करने  के  लिए  लोगों  में  घबराहट  पैदा  करते  वह  देश  के  हित  का

 कार्य  नहीं  ।  लोगों  को  हानि  पहुंचाकर  फायदा  उठाना  प्रगति  बात  नहीं  है
 |

 निस्संदेह हमें  प्रनाज  का  उत्पादन  बढ़ाना  चाहिए  |  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  से  ही  हमारे

 देश  की  समृद्धि  हो  सकती है  ।  हम  उसकी  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  बजाय  उसके  कि  यहां  waar

 प्रकार  के  सुझाव  दिये  क्या  लोगों  के  लिए  यंह  अधिक  अच्छा  नहीं  है  कि  वे  ग्रामों  में  जायें  शर

 देखें  कि  किसानों  की  सहायता  किस  नीति  से  की  जा  सकती  है  कौर  उसे  करें  ।  इसके  अतिरिक्त

 भूमि  का  विषय  राज्य  सरकारों से  सम्बन्ध  रखता  है  ।

 हम  राज्य  सरकारों  को  विभिन्न  उपाय  करने  का  परामर्श  देते  हैं  किन्तु  उनका काम  तनिक

 कठिन  हो  जाता  है  क्योंकि  उनका  लाखों  किसानों  से  वास्ता  पड़ता  है  |  किसान  को  पहले  तो  नये

 तरीकों  की  उपयोगिता  का  विश्वास  दिलाना  होता  है  ate  फिर  सारी  सुविधाएं  देनी  होती  हँ  ।  यह

 काम  सरल  नहीं  है  ।
 केवल  प्रति  बीज  उगाने  का  मामला  ही  ऐसा  है

 जो  एक  दिन  में  पुरा  नहीं

 हो  जाता  ।  अच्छे  बीज  देने  में  ही  वर्षों  लग  जाते  इन  सब  मामलों  में  शिक्षा  का  निरंतर  प्रवाह

 अ्रावश्यक  है  न  कि  का  ।  ग्रा लोच ना को  भी  हम  स्वयं  पसंद  करते  हैं  किन्तु  वह  ऐसी

 हो  जिससे  हमें  जानकारी  मिले  ।  अ्रालोचना  स्वस्थ  होनी  चाहिए  ।

 इसी  प्रयोजन  के  लिए  हमारी  सरकार  चाहती  है  कि  प्रत्येक  गांव  में  सेवा-सहकारी  संस्थाएं

 स्थापित  हों  प्रौढ़  खेती  का  काम  भी  सहकारिता  की  भावना  पर  ही  चलना  चाहिए  ।  किन्तु  यह

 काम  भी  तभी  हो  सकता  हैं  जब  लोगों  को  उचित  रीति  से  शिक्षा  दी  जाय  ।  यदि  हमें  इस  काम

 में  सफलता  fat  तब  यह  लाभदायक है  अन्यथा  यह  समस्या  भी  दलगत

 दृष्टिकोण  से  हल  नहीं  की  जा  सकती  ।
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 यह  आलोचना  भी  निराधार  है  कि  यह  सरकार  aa  स्थिति  परं  काब  पाने  के  लिए  पुरा

 जोर  नहीं  लगा  रही  ।.  यदि  हम  अरन्य  चीजों  के  मूल्यों  की  site  देखें  तो  पता
 लगेगा  कि

 उनकी
 कीमतें

 ज्यादा  नहीं  बढ़ीं  ।.
 जितना  मंहगा  gar  उतनी  नग  दूस ऐ  वोटों  में  नहीं  ars  ।

 यह  सरकार की  सफलता  है  ।  श्राप  यह  नहीं  कह  सकते  कि  यह
 बात

 अपने
 प्रप्त  हो  गयो  |  जनता

 के  सहयोग  के  बिना  सरकार  भी  कुछ  प्राप्त  नहीं  कर  सकती
 ।

 यदि  हम  लोग  कु  द्  मूलभूत  बातों

 का  विरोध न  करें  तो  निस्संदेह जनता  सहयोग  करेगी  |  बजाय  अ्रालोचना  के  हमें  सरकारी

 के  साथ  अपनी  आवाज  frat  चाहिए  ate  एक  समन्वित  sitar  करनी  चाहिए  ताकि
 जनता

 के  मन  में  विविधा  उत्पन्न
 न  हो  ।

 इसके  बाद  योजना  का  प्रश्न  था ।  कहा  गया  कि  योजना  भी  ठीक  ढंग  से  नहीं चल  रही

 श्री  प्रयोग  मेहता  ने  बड़ी  मूल्यवान  बातें  कहीं  |  उन्होंने  योजना  की  इसके  उद्देश्यों  आदि

 के  सम्बन्ध  में  बड़ी  सैद्धान्तिक  बातों  का  निरुपण  किया
 ।

 किन्तु  यदि  योजना  watt  के  कार्य  कों

 देखा  जाय  तो  ज्ञात  होगा  कि  वह  इस  प्रकार  की  समस्त  बातों  पर  पुरा  ध्यान  रखता  है  यह

 कहना  गलत  है  कि  भ्रायोग  ठीक  काम  नहीं  कर  रहा  ।  यह  तो  संभव  है  कि  योजना  बनाने  वाला

 एक  दूसरा  दल  बातें  सोचेगा
 |  |  किन्तु  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  हमारे  योजना

 निर्माता  कुछ  नहीं  बाहर  वाले
 ज्यादा  जानते  कौर  हमारा  आयोग  फजूल  यह  विचित्र

 |

 यहां  योजना  मंत्री  के  कत्तव्य  भी  पूछे  गये  ।  योजना  मंत्री  का  कत्तव्य  दूसरा  है  ।  अनेक

 कृत्यों  के  साथ  उसे  योजना  का  काम  भी  देखना  पड़ता  है  ।  योजना  का  कोई  पृथक  मंत्रालय  नहीं
 >

 te  |  कर्मचारी भी  नहीं  है  ।  वह  यहां  प्रश्नों  का  उत्तर  देते  मैं  भी  दे  लेता  हुं  क्योंकि

 मैं  योजना  आयोग  का  सदस्य  हूं
 ।  प्रवान  मंत्री  उसके  सभापति  हैं  ।  गर्त  जवाब  कोई  भी  दे

 सकता  है  ।  किसी  एक  के  लिए  ag  महसूस  नहीं  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  योजना  का  सम्बन्ध  है  हमारे  देश  में  स्वतंत्रता  से  पहले  राज  तक  कोई  योजना  नहीं

 बनी ।
 ह

 हमें  यह  काम  नये  सिरे  से  शुरू  करना  पड़ा  ।  पहली  देश  में  उपलब्ध  सामग्र

 के  ग्रा घार  पर  बनाई  गयी  ।  कई  छोटी  योजनाओं  को  मिलाकर  एक  बड़ी  योजना  बना  ली  गयी

 थी  ।  उस  समय  योजना  के  बारे  में  कोई  स्पष्ट  विचार  नहों  पनपें  थे  भर  यदि  यह  कहा  भी  जाय

 तो  भी  ठीक  ही  है  ।  किन्तु  जब  दूसरी  योजना  बनाई  गयी  तो  यह  केवल  ऊपर  ही  से  नहीं  बनाई  गयी  |

 जिला  प्रायोजन  सलाहकार समितियां  at  राज्य  समितियां  अब  मौजूद  हैं  ।  वे  सारी  सामग्री

 एकत्रित  करती  हैं  प्रौढ़  उसे  एक  स्थान  पर  एकन्रित  करके  आयोग  के  पास  पहुंचा  दिया  जाता  है  ।

 सारे  देश  से  प्राप्त  इन  विचारों  का  समन्वय  योजना  ग्रा योग  करता  है  ate  फिर  ऐसी  योजना  बनाता

 है  जो  हमारे  alfa  ढांचे  में  जचे  श्र  प्रत्येक  राज्य  से  बातचीत  करने  के  पश्चात्  सारी  योजना

 को  एक  रूपता  प्रदान  की  जाती  है  ।  हमने  इस  सम्बन्ध  में  उपर्युक्त  प्रक्रिया  अपनाई  है  ।  यह  कहना

 गलत  है  कि  योजना  बनाते  समय  जनता  की  राय  नहीं  ली  जाती  |  हां  यह  भी  संभव  नहीं  कि  देश

 के  प्रत्येक  व्यक्ति  से  ही  परामशं  लिया  जाय  |  किन्तु  जितनी  संस्थाओं  से  परामर्श  लेना  संभव

 लिया  जाता  है  ।  सरकार  इस  मामले  में  नगरपालिका  जोडों  कौर  विकास  बोर्डों  से  सलाह  लेती  है
 ।

 मत वस्तुत  :  क्षेत्रीय  बोर्डों  शौर  ज़िला  विकास  बोर्डो  में  इन  संस्थाओं  के  प्रतिनिधि  होते  हैं

 इन  से
 करना  श्रद्वा  नगरपालिकाओं  से  बरामद  करना  एक  ही  बात  है

 ।

 तीसरी  योजना  की  तैयारी  के  योजना  आयोग  ने  १५  कार्यकारी  दलों  स्थापना

 की  है  |  वे  विभिन्न  विषयों  का  अध्ययन  करेंगे  ।  वित्तीय  संसाधनों  सिचाई  तथा  बिजली
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 आदि  के  बारे  में  झ्रध्ययन  किया  जाता  है  ।  हमें  देश  की  प्राथमिक-स्थिति की  सामूहिक  श्रावश्यकताग ं

 की  art  भी  ध्यान  देना  पड़ता  है  कौर  उसी  प्रा  पर  हम  प्राथमिकताओं का  निर्धारण  करते  हैं  ।

 इन  प्राथमिकताओं  के  निर्धारण  में  मतभेद  भी  होना  संभव  है  ।  इन  सब  मतभेदों  को

 योजना  आयोग  दूर  करता  है
 ।

 थोड़ा  मतभेद  हमें  इससे  कोई  आपत्ति  नहीं  है--किन्तु  यह  कह

 देना
 कि

 योजना  ग्रा योग  का  काम  ही  कुछ  गलत  है
 |  यह  झ्रालोचना  ठीक  आलोचना  नहीं

 है  ।  यह  भी  गलत  है  कि  योजना  wart  अपना  प्रतिवेदन  दिल्‍ली  में  बैठे  बैठे  बना  लेता  है  शर

 जनता  से  कोई  सम्बन्ध  ही  नवदीं  रखता  |

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  सामान्य  बीमे  के  राष्ट्रीयकरण  की  बात  भी  कही  गयी  |

 राष्ट्रीयकरण  के  दो  प्रश्न  ७ उठाय  गये  ।  एक  तो  यह
 कि  राष्ट्रीयकरण  की  आवश्यकता है

 दूसरे  यह  कि  जनता  के  मन  का  राष्ट्रीयकरण हो  ।

 यह  भी  कहा  गया  कि  वित्त  मंत्रालय  में  तो  खर्च  की  बचत  की  जाती  है  किन्तु  इससे  बाहर

 कुछ  नहीं  होता  है  यह  बात  ठीक  नहीं है  ।  सन्‌ ,  ENE  से  लेकर  wa  तक  विभिन्न  मंत्रालयों
 के

 विशेष  पुनर्गठित  एककों ने
 ४०  लाख  रुपया  प्रति  वर्ष  की  बचत  की  है  ।  यह  एकक कम  खर्चे  के

 सुझाव  देता  है
 ।  यह  बचत  एक  करोड़  रुपये  की  पहली  बचत  से  अलग  है

 ।
 किन्तु  विकासोन्मुख

 देश  में  तो  व्यय  अन्य  दिशाओं  में  रहता  है  ।  इस  कारण  बचत  का  पता  तुरन्त  नहीं  लग

 पाता  |  हम  कौर  ज्यादा  बचत  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  ऐसा  करने  की  गुंजाइश

 रहती है  ।  यदि  हम  लापरवाही  करें  तो  फजूलखर्च  हो  जायेंगे
 ।

 इसी  दृष्टिकोण से  वित्त  मंत्रालय

 में  एक  त्रिदोष  पुनर्गठन  एकक  बनाया  गया  है  जो  सामान्यतया  प्रत्येक  मंत्रालय  के  काम  काज  को

 देखता  है  wie  फिर  उस  काम  को  उस  रीति  से  समन्वित  कराने  का  प्रयास  करता  है  जिससे  कि

 काफी  बचत  हो  सके  ae  काम  निरन्तर  जारी है  ।  हम  ने  इस  एकक  को  दृढ़  बना  दिया  है
 |

 हमें  aren  है  कि  यह  एकक  अपना  काम  दो  या  तीन  वर्षों  में  पूरा  कर  लेगा  उसके

 हमारे  प्रशासन  का  आधार  अधिक  वैज्ञानिक  एवं  दृढ़ हो  जायगा  ।  सैनिक  प्रशासन  के  व्यय  की  वृद्धि

 के  कारण  हमारी  आलोचना  हुई  है  पौर  इसके  लिये  ही  हम  सब  को  अत्यधिक  चिन्ता रही  है  ।

 में  इस  बात  को  स्पष्ट  कह  देना  चाहता  कि  हम  इस  व्यय  को  यथासंभव  कम  रखेंगे

 यही  चेष्ठा  करेंगे  ।  हम  व्यर्थ  व्यय  नहीं  करेंगें  ।  जो  व्यय  होगा  उसका  परीक्षण  बार  बार  करते

 रहेंगे  श्र  फजूलखर्ची बिल्कुल  समाप्त कर  देंगें

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  मैं  ड्राप  के  समक्ष  व्यय  का  एक  महत्वपूर्ण  उदाहरण  दूं  तो  श्राप  समझ
 लेंगे  कि  हमारे  सामने  कैसी  कसी  कठिनाइयां  रानी हैं  ।  सन्‌  PEXL-KR  में  संसद्‌  सम्बन्धी  व्यय

 RX, CR,000  रुपया  था  किन्तु  PEYGAYE  में  यही  व्यय  बढ़  कर  १२४,१३,०००  रुपया

 अनुमान है  कि  PEXE-Fo  में  RRA, Yo,c00  रुपये हो  ताकि  |  देख  लीजिये  ३२  लाख  से

 बढ़  HCAS व्यय  १३४५  लाख  हो  गया  है
 ।

 यह  आवश्यक व्यय  है  ।  में  समझता  हूं  कि  कोई  माननीय

 सदस्य  इसे  अनावश्यक न  कहेगा  |  खैर  हम  इसका  भी  परीक्षण  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु यहां  मैं  कुछ  न

 बोलूंगा  |  सक्षम  लोगं  ही  कुछ  कह  सकेंगे  |  भ्रनावश्यक  न  होते  हुए  भी  व्यय  बढ़  रहा  है  कौर  इसी

 प्रकार  प्राय  विभागों  में  भी  व्यय  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 श्री  खाडिलकर  :  यह  तक  इन्होंने  सभा  के  सदस्यों  को  चुप  कराने  के  लिये  दिया

 मुझे  इस  पर  बहुत  आपत्ति  है  ।  PEXL-4R  में  संसद  कालिदास  हो  रहा  था  ।  इसने  प्रगति

 तो  करनी ही  है  ।

 मूल  wast
 में
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 महोदय  :  हमें  इतना  भावक  नहीं  होना  चाहियें  ।  ने  स्वयं  च्  के

 व्यय  का  परीक्षण किया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  ने  लोगों  की  राय  भी  मांगी
 थी  ।

 हमारे  प्रतिवेदन

 को  माननीय  सदस्य  देख  सकते  हैं  ।  किन्तु  माननीय  सदस्यों  को  भी  बुरा  नहीं  मानना  चाहिये

 ी  मोरारजी देसाई  :  मेरा  उद्देश्य  प्रा लोच ना  का  नहीं
 था

 बल्कि  मेरा  तोपों  केवल  यह

 जतलाने  का  था  कि  सरकार  भी  व्यय  के  बारे  में  पूरी  तरह  से  सोचती  है  ।
 इसी  तरह  मंत्रालयों

 के  व्यय  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।  इस  व्यय  का  उल्लेख  करना  पाप  नहीं  है
 ।

 मैं  किसी  का  मुंह  थोड़े  ही  बन्द

 कर  रहा हूं  ।  यदि  मैं  किसी  बात  का  प्रभावपूर्ण उत्तर  देता  हूं  तो  किसी  को  क्षुब्ध  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 मुझे इस  प्रकार  की  बातों  का  उल्लेख  करने  का  हक  है
 ।

 इससे  किसी  विशेषाधिकार का  खंडन  नहीं

 होता  |  बल्कि  आपत्ति  करने  से  माननीय  सदस्य  मेरा  अधिकार  छीनना  चाहते  हैं
 ।

 मैं
 भ्रघ्यक्ष

 से

 प्रार्थना  करता  हूं  वह  मेरा  संरक्षण  करें  ।

 गयी  थी
 राजन  fag

 :
 कया  मंत्रियों  के  यात्रा  एवं  महंगाई  भत्तों  में  भी  बचत

 की

 घी  मोरारजी देसाई  :  में  यह  नहीं  कहता  कि  कहीं  बचत  की  गुंजायश  नहीं है  ।  किन्तु

 यह  नहीं  समझना  चाहिये  कि  सारा  व्यय  व्यथ  है  ।  बस  केवल  इतनी  सी  बात  ही  में  प्रापक  समक्ष

 रखना  चाहता  था  |  यह  भी  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  संसद्‌  के  व्यय  में  कमी  की  गुंजायश  नहीं  है
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  सदस्यों  को  चिल्लाना  नहीं  चाहिये ।

 श्री  खाडिलकर
 :

 मेरा  एक  ग्रौचित्य wet  है  ।  प्रापने  कहा  कि  dag  के  व्यय  की

 जांच  हो  चुकी  है  भर  इस  में  बचत  की  गुंजायश  नहीं  है--इन्हें इसके  विपक्ष  में  नहीं  कहना  चाहिय े|

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 जो  मैंने  कह  दिया  वह  अन्तिम  नहीं  है  ।  हमें  भावक  नहीं  होना  चाहिये  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :

 राजकोष  को  सेवाओं  के  हस्तांतरण  wea  भी  उठाया  गया  ।

 राजकोष  का  कार्य  बड़ा  जटिल  है  ।  इसे  प्रौढ़  काम  देना  ठीक  न  होगा  ।  बर्तानिया की  बात  अ्रलग

 है  ।  वहां  की  परम्पराएं जुदा  हूँ  |  हमारे  देश  में  संघीय  सरकार  है  ।  इंग्लैंड  की  भांति  एकल-शासन

 नहीं है  ।  भारत  सरकार  भारतीय  प्रशासनिक तथा  पुलिस  सेवा  से  ही  सम्बन्धित है  ।  उनका

 समन्वय  हमें  यहां  केन्द्र  में  करना  पड़ता  है  ।  इसी  तरह  का  मामला  उच्च-न्यायालयों के  साथ  है  ।

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  करता  है  किन्तु  वे  राज्यों  में  होते  हैं  ।  इस  समन्वय का  काम

 कोष  नहीं  कर  गुह  मंत्रालय  ही  को  यह  करना  होता  है  ।  इसलिये  भी  विद्यमान

 प्रणाली  ही  हमारे  यहां  के  लिये  उपयुक्त  है  ।  हां  यदि  कुछ  ब्यौरात्मक  परिवर्तन  करने  हों  तो  वह

 बात  है  ।  किन्तु  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  करने  से  हमारे  काम  में  दक्षता  नहीं  ७  ।

 हरिश्चन्द्र  माथुर  wa  सेवा  इरादी  के  मामले  दो  मंत्रालयों  में  जाते  हैं  तर

 उनक  निबटारे में  काफी  देर  लगती है
 ।

 कया  किसी  अन्य  लोकतंत्रात्मक देश  में  भी  ऐसी  व्यवस्था है  ?

 श्री  सोराबजी  देसाई  :  राज्यों  में  भी  सेवाशर्तों  का  नियंत्रण  मुख्य  मंत्री  के  हाथ  में  है  वित्त

 मंत्री  के  हाथ  में  नहीं  है  ।  ही  देश  को  देखें  ।  बाहर  जाने  की  कया  आवश्यकता  है  ।  कोई

 यह  नहीं  कहेगा  कि  यह  नियंत्रण  faa  मंत्रालय  के  अधीन  हो  ।  मुझे  भी  प्रशासन  का  झ्रनुभव तो  है  ही

 श्राप  नाराज
 न

 होना  ।  यदि  कोष  को  ही  प्रशासन  का  भार  सहन
 करना

 पड़े  तो
 शायद

 उसे
 भारी

 मूल  अंग्रेजी  में
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 क्षति  पहुंचेगी
 |

 में  यही  समझता  हूं  ।  इस  कारण  कोष  विभाग  पर  यह  भार  डालना  उचित
 न

 होगा ।  इस
 काम  के  लिये  गह  मंत्रालय सब  से  उचित  है  ।

 इस  के  बाद  कहा  गया  कि  व्यय  बचत  का  सुझाव  देनें  के  लिये  एक  संसदीय  समिति  बनाई

 जाय  ।  माननीय  सदस्य  हमें  बचत  के  लिये  जो  भी  सुझाव  दे  देते  हैं  हम  उन्हें  स्वीकार  कर  लेते  हैं  ।

 हम  तो  बाहर  वालों  के  सुझावों  को  भी  मान  लेते  हैं  ।  किन्तु  इस  प्रकार की  समिति  बनाने  से

 इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।  इससे  व्यय  की  वृद्धि  होगी  क्योंकि  उस  समिति  के  लिये

 कमंचारी  लगाने  पड़ेंगे  और  फिर  उस  समिति  की  देखभाल  के  लिये  हमें  एक  कौर  समिति  बनानी

 पड़ेगी ।  इस  से  लाभ  नहीं  होगा ।

 fat  हरिश्चन्द्र  सायर  :  किन्तु  मेरा  सुझाव  यह  नहीं था  कि  श्राप  व्यय  बढ़ायें  ।  जिस  तरीके

 का  उल्लेख  में  ने  किया  है  उससे  एक  व्यय  भी  न  बढ़ेगा  ।

 fat  म्लेरारजी  देसाई
 :  सब

 से  पहले  प्राक्कलन  समिति  सारे  शझ्रनुमानों  का  परीक्षण  करती  है

 श्र  उसके  बाद  लोक-लेखा समिति  ।  वे  सुझाव  भी  देते  इन  से  लाभ  होता  है  |

 प्राक्कलन  बनाने  के  तुरन्त  बाद  ही  हम  किसी  समिति  से  लाभ  नहीं  उठा  सकते--क्यांकि

 तो  सारे  बजट  प्रस्तावों  की  गोपनीयता  समाप्त  हो  जायगी  ।  ऐसा  नहीं  हो  सकता  ।  हां  प्रावधान

 समिति  इस  काम  को  करती  ही  है  ।

 यह  भी  कहा  गया  कि  व्यय  पर  वित्तीय  नियंत्रण  बहुत  ही  कम  है  ।  किन्तु  मुझे  तो  ऐसा  नहीं

 लगता  |  विभाग  के  पास  शक्तियां  पुरी  हूँ  ।  हां  यदि  श्राप  कहें  कि  काम  पूरी  तरह  रो  नहीं  हो  पा

 रहा  है  तो  यह  बात  अलग  है  ।  यह  कहा  जाय  कि  प्रशासनिक  मंत्रालयों  से  शक्तियां  हस्तांत  रित

 कर
 ली

 गयी  ह  कौर  भू
 त  की

 कार्यवाही  की
 नवीन

 प्रथा  ली
 गयी

 तब
 उस  सम्बन्ध

 में  मै  तो  यही  कहुंगा  कि  यह  कार्यवाही  केवल  इस  कारण  से  की  गयी  है  कि  मंत्रालय  शीघ्र  एवं  दक्ष

 रूप  से  धन  का  व्यय  कर  सकें  |  पहले  बजट  की  व्यवस्था  के  बावजूद  भी  प्रत्येक  मंत्रालय  को  प्रत्येक

 व्यय की  मंजूरी  वित्त  मंत्रालय से  लेनी  पड़ती  थी  ।  श्री  उस  प्रणाली को  त्याग  दिया गया  है  ।

 प्रत्येक  मंत्रालय  को  अरपना  प्रश  व्यय  करने  का  हक  दे  दिया  गया  है  ।  हर  मंत्रालय में  प्रान्त  रिक

 सलाहकारों  की  नियुक्तियां  कर  दी  गयी  हैं  ।  उस  सलाहकार  की  नियुक्ति  एक  समिति  द्वारा

 की  जाती  जिसका  एक  सदस्य  वित्त  सचिव  भी  होता  है  ।  यदि  सलाहकार का  फैसला  न  माना

 जाय  तो  उन  मामलों  को  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  को  सौंप  दिया  जाता  है  ।  यह  व्यवस्था

 निष्प्रयोजन  नहीं  की  गयी  ।  सब  कुछ  देख-भाल  लिया  गया  है  ।  किन्तु  ५०  लाख  रुपये  से  अधिक

 के  व्यय  को  मंजूरी  के  लिये  वित्त  मंत्रालय  को  फिर  निर्देश  करना  होता  है  ।  इसलिये  व्यय  पर  काफी

 नियंत्रण है
 ।  मैं  तो  केवल  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  इन  शक्तियों  का  ate  अधिक  प्रभावपूर्ण

 किया  जाय  ।

 tat  खाडिलकर  :  क्या  माननीय  मंत्री  हमें  यह  बतायेंगे  कि  कितनी  बार  आन्तरिक  वित्त

 सलाहकार  अर  मंत्रालयों  की  राय  में  विभिन्नता  झाई  है  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  यह  प्रणाली  हाल  ही  में  लागू की
 गयी  है  ।  अभी  उदाहरण  का  प्रदान

 ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 शो  खाडिलकर  :  तो  दब  कर  काम  करते  हैं  ।  मैं  ने  एक  उदाहरण  भी  दिया  था  ।

 adhere
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 pat  सोराबजी  देसाई :  यह  दुखद  आलोचना  की  गयी  थी  कि  लोक-लेखा  समिति  तथाਂ

 नियंत्रक  एवं  महालेखा  के  प्रतिवेदन  पर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  मैं  इस  प्रकार  की  आलोचना

 पर  आपत्ति  करता हूं  ।  जो  कुछ  भी  त्न ध (ह ए  लेखा  समिति  भ्रमणा  नियंत्रक  एवं  महालेखापरीक्षक

 कहते  हैं  हम  उस  पर  बड़े  सम्मान  से  विचार  करते  हैं
 ।

 किन्तु  आखिर  सरकार
 को

 भी
 तो

 कुछ  सोच

 विचार करना  होता  है  ।  जहां  हमारा  मतभेद  होता  है  वहां  हम  कहूं  डालते  हूं  ।  किन्तु इसका  यह  अर्थ

 नहीं  कि  हम  उनका  सम्मान  नहीं  करते
 ।  यदि  सरकार कुछ  न  करे  तो  इस  पर  यह

 प्रत्यारोप  लग

 सकता  है
 कि  वह  कोई  काम  नहीं  करती ।

 हम  केवल  यही कार्यवाही करते  हैं  ।  हां  यदि  कुछ  मामलों में  हम  यह  समझ लें  कि  हम  अमुक

 बात  को  नहीं  कर  सकते  तब  हमें  कहना  पड़ता  है  कि  हमारे  लिये  यह  संभव  नहों
 ्र  ।

 सम्मान  इत्यादि  का  कोई  प्रश्न  ही  पेदा  नहीं  |

 ९
 मैँ  समझता  हूं  कि  यह  ares कि  बजट  ढीले  ढाले

 ढंग
 से  बनाया  जाता  है  किसी  सीमा  तक  उचित

 है  ।  इस  क्षेत्र  में  भी  हम  सुधार  कर  रहे  किन्तु  इस  मामले  में  माननीय  सदस्यों  ने

 अ्रतिशयो  क्ति-पूर्ण  चित्र  हमा  सामने  रखा  हे
 उसका  स्पष्ट  करण  करना  भी  मेरा  कर्तव्य है  |

 कंहा  गया  था  कि  एक  मामले  में  स्वीकृति  मांग  में  ५०  से  ७०  श्र  यहां तक  कि  Go

 प्रतिशत तक  की  भी  बचत  थी  ।  यह  बात  किसी  एक मंत्रालय में  एक  या  ग्राम  मद  में  तो  ही  सकती

 है  किन्तु  शेष  स्थानों पर  श्राप  इस  प्रकार  की  वृद्धि  को  २०  प्रतिशत  से  ग्रंथि
 क

 नहीं  पायेंगे  ।
 खेर

 हम  देखने  का  प्रयास कर  रहे  हूँ  कि  मांगों  की  जांच  पूर्णतया हो  भ्र ौर  प्रायः  वास्तविक  व्यय  की  ही

 व्यवस्था की  जाया  करे  ।  हाल  ही  में  किये  गये  इस  विकेन्द्रित  करण  का  तात्पर्य  ही  यही  है  कि  हम

 व्यय  को  Aaa  उचित  प्रेम  दक्ष  रीति  से  करें  ।  मुझे  झाश्या है कि कि  थोड़े  समय  बाद  हम  इसਂ  दिशा  में

 भी  पर्याप्त  सुधार कर  लेंगे  ।  तब  इस  मामले  में  शिकायत  की  कोई  गुंजायश  नहीं  रह  पायेंगी  ।

 यह  सच  है  कि  विभागों  को  कई  बार  मास  में  एकदम  से  धन  का  व्यय  करना  पड़ता है  |

 इस  से  कुछ  घन  व्यय  भी  जाता  है  ;  किन्तु  यह  तरीका  इस  कारण  चल  रहा  था  कि  उन्हें  सदैव  यही

 भय  बना  रहता  है  कि  यदि  घन  का  प्रयोग  वोटर  हो  न  किया  गया  तो  काम  समाप्त न  होगा  ग्रोवर  अगल

 ay  भी  इस  के  लिए  कुछ  न  मिलेगा  मत  हम  ने  विभागों को  बता  दिया  है  कि  उन्हें  इस  प्रकार से

 घबराना  नहीं  चाहिए--यदि धन  खर्चा  न  जा  सके
 तो

 कोई  बात  नहीं  गल  बजट  में  तदनुसार  व्यवस्था
 की  जायेगी  किन्तु  जल्दी  में  प्रकार  धन  का  व्यय  करने  की  श्रावेश्यकता नहीं  हैं  ।  जिन  मामलों में

 ठीक  आखिर में  जा  कर  ही  धन  का  व्यय  किया  जाता  है  उन्हें  रोका  जायेगा |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  राज्यीय  संस्थापन  लाभप्रद  नहीं  है  ।  में  यह  नहीं  कहूंगा  कि  यह

 भ्रालोचना  निराधार है  ।  जिन  राज्यीय  संस्थानों  का  स्थायीकरण  होता  जा  रहा  है  वे  प्रत्येक

 वर्ष
 ज्यादा  लाभ  दिखा  रही  भारतीय  एयरलाइन्स  निगम  को  कुछ  कारणों से  लाभ  नहीं  हुमा

 है  ।  दुनिया  में  प्रत्येक जगह  एयरलाइन्स से  कोई  लाभ  नहीं  होता  क्योंकि उन  पर  व्यय  अधिक

 होता  किन्तु  तब  भी  हमें  उन्हें  बनाये  रखना  पड़ता  है  |  हम  देश  हित  के  लिए  इन्हें  चलाते  हैं  ।

 इस  प्रकार  के  उपक्रमों  में  हानियां  होना  स्वाभाविक  है  किन्तु  राज्यीय  उपक्रमों में  इस  कारण

 ही  हानि  होने
 की  गुंजायश  नहीं हे  कि  वे  राज्यीय  उपक्रम  साथ ही  यह

 ara  करना भी

 मता  नहीं  कि  पहले  तीन  या  चार  वर्षों  में  ही  हमें  काफी  लाभ  हो  जायेगा  तर  यही  बात  राज्यीय

 उपक्रमों  पर  लागू  होती
 है

 ।

 कमल  अंग्रेज़ी  में
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 यह  भी  कहा  गया  कि  पुनर्विजय  निगम का  काम  भी  ठीक  नहीं है  श्रमी  तो  यह  निगम ब

 है  कौर  इन  चन्द  एक  महीनों में  ही  यह  अन्दाज़ लगा  लेना  यह  निगम  ठीक  कंग  से  काम  नहीं कर

 wt  उचित  नहीं  इस  निगम  के  काम  को  उचित समय  तक  देख  कर  ही  इस  के  काय पर

 फैसला  देना  न्यायसंगत  होगा  ।  किन्तु  इस  थोड़ी  सी  अवधि  में  हो  इस  निगम  ने  २  '  ४३  करोड़  समय

 के  ऋण  मंजर  fet  हैं  ।  काम  ठीक  चल  रहा  है  यह  समझने  का  कोई  कारण  दिखाई

 नहीं  देता  कि  यह  निगम  आर्थिक  व्यवस्था  की  वृद्धिशील  झ्रावश्यकताश्ों  की  पूति  न  कर  सकेगा  |

 अ्रल्प  बचतों  के  फलस्वरूप  प्राप्त  धन  के  सम्बन्ध में  भी  चिन्ता का  प्रदर्शन  किया  गया

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  ग्र  हमें  इस  माध्यम  से  ज्यादा  घन  प्राप्त  हो  रहा  है  प्रो  नो  विभिन्न  कार्यवाहियां

 हमने  को  हैं  उत  के  परिणाम  स्वरूप  प्रिक  अच्छे  नतीजे  निकल  रहे  हैं  ।  मुझे  प्राशि  है  कि  भविष्य

 में  हमें  इस  साधन  से  ज्यादा  से  ज्यादा  धन  उपलब्ध  होगा  |  सभी  माननीय  सदस्यों  को  सहायता

 उस  में  प्रभावपूर्ण  सिद्ध  होगी  ।  में  भ्राता  करता  हुं  कि  माननीय  सदस्य  स्थान  स्थान  पर  जा  कर  इस

 बचत  को  बढ़ावा  देंने  का  प्रचार  करेंगे  |

 अनिवार्य  स्वर्ण  बंधकों  का  जारी  करना  अथवा  ग्रुप  बंधकों  के  एकदम  के  लिए  एक

 निगम  की  स्थापना  करना  शादी  विषयों से  अन्य  बहुत  सी  बातें  पेदा  होती  ये  मामले  एस  नहीं

 है  जिनका  निर्णय  शीघ्रता  पूर्वक  किया  जाय  क्योंकि  इन  से  बहुत  सी  जटिलताएं  att  उलझन  पदा

 होती  गर्त  सरकार  सव  उन  के  बारे  में  सोचा  करती  उन्हें  नामंजूर  भी  नहीं  किंया  जाता

 क्योंकि  संभव  ह  किसी  समय  कोई  चीज़  लाभदायक  सिद्ध  हो  जाय  |  उनका  परीक्षण  सव  किया

 जाता  हूं  और  जिस  घड़ी  भी  यह
 देख

 लिया  जाता है  कि  अमुक  चीज  अमुक  समय  लाभप्रद
 रहेगी

 उसी

 ् समय  हम  उसको  अपना  लेते है

 विदेशी  ऋणों  के  अ्रधिक  जमा  होने  पर  भी  गहन  चिंता  प्रकट  की  गयी  ।  में  ने  शुरू  म  भो  इस

 मामले  का  उल्लेख  किया  था  कौर  ब  करता  हूं  ।  हमने  विदेशी  ae  ों  सम्बन्धी  आंकड़े  सदस्यों

 को  समय  समय  बताए  हैं  ।

 मेंने  पहले  भी  कहा  था  कि  कोई भी  विकसित  देश  बाहर  के  देशों  की  सहायता  के  बिना  विकास

 नहीं  कर  सकता  परन्तु  हमने  उतना  ही  कर्जा  लिया  है  जितना  कि  हमारे  सामर्थ्य ह  ।  हम

 उतनी  रकम  उधार  नहीं  लेते  जिसे  हम  कभी  न  कर  सकें  ।  इस  लिए  इस  संबंध  में  चिन्ता  करने

 की  कोई  बात  ही  नहीं  चिता  केवल  इसी  कारण  weal  है  कि  हम  कहीं  ज्यादा  ऋण  तलत

 अपनी  क्षमता  से  बाहर  न  चले  जाय--प्रसवा  अपन  देश  का  फायदा  करने  के  जोश  मे  कहीं

 जाने  ही  भ्र पने  को  क्षति  न  पहुंचाने  ।  ६? (२६  जो  माननीय  सदस्य  हमें  इस  प्रकार  की  बुद्धिमत्ता  बातों

 से  सात  करते  रहते  हू  में  उनका  आभारी  में  उन्हें  रिज़वान  दिलाता  हुं  कि  हमें  स्वयं

 इस  बात  का  ध्यान  रहता  है  ;  क्योंकि  सरकार  की  साख  इसी  बात  पर  निर्भर  करती  we  यदि

 सरकार इस  मामले  में  स्वत  सतक  न  रहे  तो  इसे  देश  पर  शासन  करन  का  कोई  अधिकार  नहीं  है

 हम  इस  जिम्मेदारी  का  पुरा  अहसास  करत  हैं  सभा  को  Heated  दिलाते  हैं  कि  हम  देवा  के

 प्रति  इस  उत्तरदायित्व  को  पूरी  ईमानदारी  से  निभायेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  मुझे  किसी  एक  कटौती  प्रस्ताव  को  अलग  से  रखना  हूं
 ?

 Ao  न  बिट्ठल राव  )  हम  कटौती प्रस्ताव संख्या  २०४६  पर  मत  विभाजन

 हैं  ।
 यह  कठौती  प्रस्ताव  श्री  प्रभात  कार  के  नाम  से  है  प्रौढ़  दूसरे  वे  हन  आयोग  के  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  fer  जान  में  विलम्ब  के  विषय में  हैं  | ||

 मूल  ग्र प्रजा  म
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इसे  पांच  बजने  में
 दस

 मिनट  पर  रखा  जायगा  ।  ५  बजे  अन्य  कटौती
 were लिये  जाने  हम  अगला  विषय  लेते

 AN a.

 a

 वित्त  विधेयक

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  वित्त  १९५ पर  विचार  इस  के  लिए  ey?

 का  समय  श्रावित किया  गया  है  ।  इस  समय  को  विभिन्न  प्रक्रमों  में  किस  प्रकार  विभाजित किया
 जाना  चाहिये

 ?

 fet  च०  zo  पांडे
 :  इस  के  लिए  दो  घण्टे  का  समय  कौर  दिया  जाना  चाहिए

 ताकि
 दस  घण्टे

 सामान्य
 चर्चा  के  लिए  कौर  सात  घण्टे  देख  प्रक्रमों  के  लिए  श्रावण्टित  किए  जा  सकें  ।

 सि०  सहगल  मेरे  विचार  से  कौर  घण्टे  ठीक  रहेंगे ।

 fart  नौशेरा  भरूचा  सामान्य चर्चा  के  लिए  दस  घण्टे  मिलने  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ait दस  घण्टे  शर  ४५  घण्टे  ही  ठीक  बाद  में  यदि  आवश्यकता

 मालूम  होगी  तो  कुछ  समय  बढ़ा  दिया  जाएगा  ।

 जसा  हमला  होता  है  सदस्यों  को  पन्द्रह  मिनट  ae  दल  के  नेतायों को  arg  घण्टे का  समय

 भाषण  दन  के  fag  सिलेगा  |

 वित्त  मंत्रो  मोरा रज ों  :  में  प्रस्ताव  करता  है

 वित्तीय  वर्ष  PEXE-FO  के  लिपे  केन्द्रीय  सरकार की  वित्तीय  प्रस्थापनाश्रों  को

 कवित  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।
 ''

 चूंकि  यह  विधेयक  सभा  में
 सात  सप्ताह  परवे  पुरःस्थापित  किया  गया

 था
 इसलिए

 उस  में  सत्रि

 हित  प्रस्ताव  सभा
 में

 र
 बाहर

 भी
 पर्याप्त  चर्चा  का  विषय  रहे

 है
 ह्य  |  ga  प्रस्तावों  की  आलोचना  भी

 की  गई  है  ।  विधेयक  के  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  मझे  वाणिज्य  व्यापार

 संघों  और  साधारण  व्यक्तियों  की  जोर  से  हरनेक  अ्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  यद्यपि  मैं इन  अ  म्यावेदनों

 का  अलग  उत्तर  नहों दे  सका हुं  फिर  भी  में  सभा  को  ag  विश्वास  दिलाना  चाहता  हुं  कि  में  ने

 विभिन्न  आलोचनाओं  ate  सुझावों  को  भली  प्रकार  जांच  की हैं  और  इस  बात  पर  विचार  भी  किया

 @  किजो  मांगें  रखी  गई  हैं  उन्हें  किस  प्रकार  पूरा  किया  जा  सकता  है
 ।

 मेरे  लिए  विधेयक के  समस्त  उपबन्धों  की  व्याख्या  करना  झावश्यक  नहीं  हैं  इन  उपबन्धों

 की
 विस्तृत  व्याख्या  उस  स्मरण  पत्र  में  दी  हुई  है  जो  बजट  पत्रों  के  साथ  परिचालित  किया  जा  |

 इसलिए  मे  कवल  उन  सं  परिवर्तनों  का  ही  उल्लेख करना  चाहता  हुं  जो  में  नें  ्रालोचनाश्ों  के  फलस्वरूप

 करने  का  निर्णय  किया  है  |

 सर्वप्रथम  श्रप्नत्यक्ष करों  को  लीजिए  |  जहां तक  केन्द्रीय  आबकारी  करों का  संबंध  हूं  सभा

 को  स्मरण  होगा  कि  वित्त  विधेयक  में  खांडसारी  चीनी  पर  ६०  रुपये  प्रति  हूं डर वेट  मूल  झ्राबकारी

 wast  में
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 वित्त  विधेयक  शप

 कर  के  बदले  में  ७०  नए  पैसे  अतिरिकत कर  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  बजट  पर

 समान्य  चर्चा  के  दौरान  इस  कर  की  इस प्रा घार  पर  आलोचना  की  गई  थी  कि  खांडसारी  उद्योग

 उसका
 भार  नहीं  वहन  मुझे  इस  उद्योग  से  अ्रम्पावेदन भी  प्राप्त  हुए  मैंने  इस

 मामले की  पूरी  पुरी  जांच  कराई  है  कौर  मुझे  खुशी  है  कि  मैं  इस  उद्योग  के  संबंध  में  कुछ  रियायतों  को

 णा
 ८

 में
 Ly

 हुं

 सलफिटेशन  प्लान्ट
 की  सहायता  से  बनाई  जाने  वाली

 खांडसारी  चीनी  और  बिना  ऐसी  सहायता

 के  बनाई  जाने  वाली  खांडसारी  चीनी  को  अलग  समझा  जाएगा  |  सैलफिटेदशन  प्लान्ट  की  सहायता

 से  तैयार
 की  जाने  वाली

 खांडसारी  चीनी पर  मूल  कर  ५*  ov  रुपये
 प्रति  है डर वेट  कर

 दिया  जाएगा

 are  बिना  ऐसी  सहायता  के  तैयार  को  जाने  वानी  खांडसारी  पर  gR  रुपए  प्रति  हन्डरवेट  ।  इसी

 अकार  सलफिटेदान  प्लान्ट  की  सहायता  से  तैयार  की  जाने  वाली  खांडसारी  नीति  पर  झतिरिकतें

 कारी  कर  ०६३  रुपए  प्रति  हन्डरवेट  और  बिना  ऐसी  सहायता  के  तैयार  को  जानें  वालो  खांडसारी

 पर  o° E  रुपए  प्रति  हंडरवेट कर  दिया  जाएगा  ।  इस  रियायत से  राजकोष  को  2EYE-G0 FT में

 ६१  लाख  रुपये  कौर  पुरे  वर्ष  में  ८१  लाख  रुपए  की  हानि  होगी  ate  उसे  प्रशासकीय  विज्ञप्तियों

 द्वारा  प्रवर्तित  किया  जाएगा  ।  यह  भी  निर्णय  किया  गया  है  कि  खांडसारी  चीनी  को  तभी  निर्धारित

 समझा  जाएगा  जब  उस  के  निर्माण
 में  विद्युत-चालित  सेन्ट्रीफ्यूगल्स का  प्रयोग  किया  जाए

 दूसरे  शब्दों  में  यदि  विद्युत-चालित  कोल्हुओं  की  सहायता से  निकाले  गए  रस  सेਂ

 जाता  है  तो  उसका  कोई  महत्व  नहीं  ऐसे  राबਂ से  हाथ  द्वारा  चालित  सेन्ट्रोपयूगल्स अथवा

 भी  oer  विद्युत-भिन्न-उपाय  की  सहायता  से  बनाई  गई  खांडसारी  चीनी  निर्धारणीय  नहीं  होगी  ।

 प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिए  मैँ  छोटी  इकाइयों  के  संबंध  में  प्रमाण  दरों  के  बदले  में  कर  की  संयोजित

 at  निर्धारित  कराने  का  विचार भी  कर  रहा  हूं  ।  विस्तृत  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ौर  निकट

 ०५४ में  उसकी  घोषणा  कर  दी  जाएगी  ।  मैं  करता  हू  कि  फिर  इस  उद्योग  को  कोई  शिकायत

 नहीं  रह  जाएगी ॥

 जहां  तक  वनस्पति  श्रसारभूत  तेलों  का  संबंध  छोटी  इकाइयों के  संबंध  जिनको  पहली  बार

 झा बकारि  नियंत्रण  के  अन्तर्गत  लाया  गया  यह  अ्राशंका  व्यक्त  की  गई  थी  कि  वे  इतने  रजिस्टर  नहीं

 पायेंगे  शौर  ग्रा बकारि  करों में  विनीत  प्रमाप  प्रक्रिया का  पालन  नहीं  कर  सकेंगे  ।  प्रमाण  प्रक्रिया

 को  काफ़ी  सरल  बनाते  और  कुछ  रजिस्टरों  और  रिलेक्स  के  बन्धन  को  हटा  देंने  के  लिए  श्रादशें  जारी

 क्र दिये  गये  निकासी  के  मामले  में  भी  श्रौपचारिकतायें  न्यूनतम  कर  दी  गई  नई  प्रक्रिया के

 अन्तर्गत  निकासी  स्वयं  निर्माता त्रों  द्वारा  हस्ताक्षरित गेट  पासों  से  हो  सकेगी  कौर  साबका री  अधि  हरी

 की  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  पड़ेगी  ।  प्रक्रिया  को  श्र  भी  सरल  बनाने  के  लिए  बिना  एक्सपेलर  की

 सहायता के  ७५  टन  प्रतिवर्ष तक  उत्पादन  करने  वाली  इकाइयों  के  लिये  संयोजित  दरें  विनिहित

 करने वाला  रादेश  जारी  किया  जा  रह  मुझे  तराशा है  कि  इस  सरलीकरण से  छोटी  इकाइयों  को

 होने  वाली  परेशानी  का  डर  समाप्त  हो  जाएगा  ।  इस  सरलीकरण  से  राजकोट को  में

 ११  लाख  रुपए  झर  पुरे  वर्ष  में  १२  लाख  रुपये  की  हानि  होगी ।

 जहां  तक  रेशमी  कपड़ों  का  संबंध  मूल  आबकारी कर  ६  पाई से  ६  नए  पैसे कर  दिए  जाने  के

 विद्युत-करवों  के  लिए  मूल  दरों  के  बदले  में संपोजित  कर  भो  प्रथम  पारी  के  लिए  Yo

 पारी  के  लिए  ३५  रुपए  कौर  तीसरी पारी  के  लिए  २०  रुपए  कर  दिया  गया  है  जब
 कि

 पहले

 ४  करघों  को  कर  से  छूट  दी  गई  है
 |  इस  का

 उद्देश्य  वास्तव  में  मालिक-बुनर्करों
 को  लाभ  पहुचाना

 शा  जिनका  कार्य  कुटीर  उद्योग  जसा  है  तथा  जो  अपने  घरों  में  ही  एक  पारी  काम  करते

 परन्तु  बड़ी  इकाइयों  को
 भी

 यह  छूट  देते  का
 oho  ae  हुमा  है  कि  ऐसो

 इकाइयां  पहले चार

 29  (Ai)
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 मोरारजी

 करघां  को  एक  से  अधिक  पारी  चलाकर  अनुचित  लाभ  उठा  रही  हैं  ।  इसलिए  यह  विचार  किया  गये

 है  कि  यह  रियायत  केवल  कुटीर  उद्योगों  की  श्रे
 गी

 को  इकाइयों  को  ही  दी  जाए  जो  चार  से  अधिक

 नहीं  रखती हें  कौर  एक  ही  पारी  में  काम  करती  हें  ।  परन्तु  €  करघों  तक  की  इकाइयों को
 चार  करघों  के  संबंध  में  यह  रियायत  मिली  रहेंगी  यदि  वे  पहलें  चार  करघों  को  एक  से  अधिक  पारी  न

 चलायें  ।  इस  वैज्ञानिक  के  कारण  मध्यम  प्राकार  की  श्र  बड़ी  इकाइयों  पर  कर  का  अधिक  भार

 न  पड़े  इस  के  लिये  उनके  द्वारी  देय  संयोजित  दरों  में  समुचित  कमी  कौर  समायोजन  किया  जा  रहा

 भ्र ति रिक्त  झ्रावकारी  कर  के  बदले  में  संयोजित  दरों  में  भी  समुचित  परिवर्तन  किए  जा  रहे  इन

 परिवर्तनों  के  जिन्हें  प्रशासकीय  विज्ञप्तियों  द्वारा  प्रवर्तित  किया  रहा  राजकोष  को  मूत

 ग्रा बकारि
 कर  में  PEYE-Fo  में  २३  लाख  रुपए  कौंर  पूरे  वर्ष  में  red  लाख  रु०

 की  हानि

 are  अतिरिक्त  आबकारी  कर  में  QEYE-Go FA में  १४
 लाख  रुपये  पूरे  वर  में

 १४५  लाख  रुपए

 हानि  होगी  ।

 प्रत्यक्ष  कराधान के  क्षेत्र  मुझे  खुशी  मेरे  प्रस्तावों  विशेषकर  समवाय  कर  योजना  के

 के  संबंध  में  प्रतिक्रियाएँ  wae  ही  रही  हैं  यद्यपि  उसके  cate

 के  संबंध  में  कुछ  आलोचनायें  भी  हुई  मैं इन  मे ंसे  कुछ  प्रालोचनाग्रों का उत्तर का  उत्तर  दूंगा ।

 यह  कहा  गया  है  कि  श्रीराम  कर  के  संग्रह  के  लिए  प्रस्तावित  २०  प्रतिशत कर  ce

 दत  कर  अधिकार  कुल wy  प्रतिशत  )  की  दर  कम्पनियों के  विंमान  कर-भार  से

 प्रिक  हैं  कौर  उस  से  पूंजी  निर्माण  की  प्रेरणा  खत्म हो  जाएगी  ।  यह  आलोचना मेरे  बजट  भाषण  के

 संदर्भ  में  की  गई  है  जिस  में  मैं  ने  कहा  था  कि  नई  योजना  के  अंतगर्त  हमें  कम्पनियों  से  उतनी  ही

 प्राय  होगी  जितनी  पहले  होती  थी  ।  मुझें  विश्वास  हूं  कि  सभा  इस  बात  से  सहमत  होगो  कि  wT  देश

 के  झा धिक  विकास  की  वर्तमान  अवस्था  में  हम  निगमित  उद्योग  क्षेत्र  से  अपनी  कम  नहीं  कर

 क्योंकि वह  सब  से  बड़ी  कर  दाता  इकाई  कर  की  प्रस्तावित दरें  इसी  बात  की सुरक्षा के  लिए  रखी

 गई  हूं  परन्तु  पूर्णा कन  जो  ate  निकालने  की  प्रक्रिया  में  कर

 राशि  में  किसी  विशेष  वृद्धि  का  न  तो  ्  ही  है  और  न  ही

 मैं  समझता  हुं  कि  लाभांश  च् बितरण  at  उचित  नीति  का  शभ्रनुसरण  करने  वाली  कम्पनियों  में  से

 श्रीकांत  के  लाभ  की  राशि  में  कोई  ७ ७  महत्वपूर्ण  अन्तर  नहीं  पड़ेगा  ।  परन्तु  यह  सम्भव  है  कि

 वैयक्तिक  मामलों  भें  विशेष  परिस्थितियों  उदाहरणार्थ जहां  अतिरिक्त  लाभांश  कर  अथवा  धन

 कर  की  राशि  कम  gi  अ्रथवा  जहां  कुछ  विशेष  वर्ग  की  कम्पनियों  को  धन  कर  क भ्रन्तगंत छूट  मिली  हुई

 हो  अथवा जहां  लाभांश  वितरण  में  ही  अधिकांश  लाभ  निकल  जाता  ४५  प्रतिशत की  दर

 भ्रधघिक  मालूम  होगी
 ।

 दूसरी  यह  दर  उन  मामलों  में  कम  मालूम  पड़ेगी  जिन  कम्पनियों  के

 रिक्त  लाभांश  शौर  घन  करों  की  की  राशियां  बड़ी  परन्तु  समस्त
 कम्पनियों

 पर  लागू  होने
 वाले

 कर की  समान  दर  की  योजना  करने  जो  श्र  अंतत

 sic  समस्त  निगमत उद्योग  क्षेत्र  पर  समस्त  कर  प्रभाव  के  विचार  से  बनाई  जाएगी  इस  प्रकार  के

 सीमाओं के  मामलों  में  कर  की  राद  में  थोड़ा  बहुत  म्रन्तर  रहना  परन्तु  हमें  यह

 याद  रखना  चाहिए  कि  मुख्य  बात  यह  है  कि  भविष्य  में समस्त  कम्पनियां
 समान

 दर  से  कर  का  भुगतान

 करेंगी  कौर  इसक  संबंध में  किसी  कम्पनो को  कोई  वास्तविक  अथवा  उचित  झ्रापत्ति  नहीं हो  सकती  ।'

 फिर  यह  झ्राशंका  भी  व्यक्त  की  गई  हैं  कि  नई  योजना  के
 श्रन्तगंत

 अंशधारी  का  लाभ  कम  हो

 जायेगा  ।  यद्यपि  मैं  कुछ  मामलों  में  लाभांशों  में  कमी  होने  की  संभावना  से  इन्कार  नहीं  करता

 परन्तु  चरमसीमा  के  मामलों  के  लिये  उपबन्ध  न
 संभव

 ही  है  न  वांछनीय ही
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 कम्पनियां  लाभांशों  का  सही  वितरण  कर  रही  हूँ  उनके  अंशधारियों को  पहले  की  तरह  ही  लाभ

 होता  रहेगा  तथा  उन्हें  रक्षित  कोष  की  राशि  में  कमी  करनें  की  झ्रावश्यकता  भी  नहीं  पड़ेगी  ।  वास्तव

 में  नई  योजना  उन  कम्पनियों  के  लिये  भ्रनुकूल  रहेगी
 जो

 लाभांशों  का  सही  वितरण  करती  रही  है
 ।

 भ्रमण  आलोचनाओं  का  उल्लेख  में  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।  जब  कोई  नई  योजना  चालू  की

 जाती  है  तो  प्रारम्भ  में  कुछ  कठिनाइयां  होना  अनिवार्य  है  ।  जब  तक  सभा  इस  बात  से  सहमत  है  कि

 नई  योजना  वांछनीय  है  उसकी  प्रारम्भिक  कठिनाइयों  का  तुल  देने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  हमें

 यह  भी  स्मरण  रखना  चाहिये  कि  विधेयक  में  विनिहित  दरें  केवल  कर  के  भ्रमरी  भुगतान  के

 प्रयोजनों  के  लिये  हैं  कौर  निर्धारण  वर्ष  १९  Ro-Re  के  लिये  afar  रों  का  प्रतिनिधित्व  नहीं

 करती  हैं  ।  जब  योजना  होगी  तब  हमें  उसके  दोष  मालूम  होंगे  ate  निश्चय  ही

 उनके  सुधार  के  लिये  कदम  उठायेंगे  ।

 परन्तु  इस  समय  कुछ  उपबन्ध  का  स्पष्टीकरण  करने  के  लिये  कुछ  संशोधन  श्रावश्यक  हैँ  ताकि

 संदेह  के  लिये  स्थान
 न

 रहे
 ।

 मैंने  इन  संशोधनों  की  सूचना  सभा  को  दे  दी  है  ।  ये  संशोधन  बहुत

 मामूली  हैं  तौर  स्पष्ट  हैं  ।  इसलिये  मैं  उनकी  व्याख्या  करना  इस  समय  झ्रावइ्यक  नहीं  समझता  .।

 उपाध्यक्ष महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 श्री  मसानी  :  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किये  af  वे  कुछ

 समय  a  हमें  दे  दिये  गये  होते  तो  बरच्छा  होता  ।  ऐसा  न  किये  जाने  के  कारण  मुझे  उनकी  जानकारी

 नहीं  है  इसलिये  हो  सकता  है  कि  मैं  जो  कुछ  कहूं  वह  उन  संशोधनों  की  बष्टि  से  अनावश्यक  हो  ।

 इस  ag  के  वित्त  विधेयक  में  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किये  ot  हैं  इसलिये  यह  अच्छा  होता

 कि  इसे  एक  प्रवर  समिति  को  निर्दिष्ट  कर  दिया  जाता  जो  उसके  उपबन्धों  की  अच्छी  तरह  छानबीन

 करती  |

 वित्त  मंत्री  ने  झ्र भी  कहा  कि  सरलीकरण  योजना  का  उद्देश्य  आयकर  श्रद्वा  समवाय  कराधान

 को  बढ़ाना  नहीं  है  ।  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  तथ्यों  को  देखत  हुए  उनका  यह  कथन  संधा  ठीक

 नहीं  मालूम  होता  ।

 सरकार ने  रिजवी  बैंक  द्वारा  PEXY  अशार  १९४६  में  किये  गये  लगभग  १००१  कम्पनियों के

 भ्रध्ययन  को  सामान्य  संयुक्त-स्कन्ध  उद्यम  का  प्रतिनिधि  मान  लिया  है  ।  यह  ठीक  aa  है  ।  उन

 दो  वर्षों  के  झ्राधार  पर  झ्रायकर  विधि  में  इतने  आधारभूत  परिवर्तन  करना  ठीक  नहं  है  क्योंकि

 उन  वर्षों  में  कम्पनियों  को  जितना  लाभ  था  बाद  के  वर्षों  में  उतना  नहीं  हम्ना  |  इसके  अतिरिक्त

 वह  अध्ययन  केवल  ५८  प्रतिशत  पूंजी  के  सम्बन्ध  में  किया  गया  ४२  प्रतिशत  पूंजी  छोड़  दी

 गई  थी  ।  इसलिये  इस  प्रकार  के  अध्ययन  को  ऐसे  महत्वपूर्ण  परिवर्तनों  अधार  नहीं  बनाया

 जाना  चाहिये  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  निगमित  उद्यमों  से  लाभ  के  वितरण  का  निश्चित  श्रतुपात  स्वीकार  करने

 की  बात  कहना  बुद्धिमानी नहीं  है  ।  व्यापार  का  चक्र  सदा  एक  सा  नहीं  चलता  उस  में  उतार-चढ़ाव

 आते  रहते  इसलिये  aa  के  हित  की  दृष्टि  से  कम्पनियों  से  करों  का  भुगतान  करने  के  बाद

 ६०  प्रतिशत  से  अधिक  लाभ  को  वितरित  करने  के  लिये  कहना ठीक  नहीं  है  ।

 मेरा  विचार  है  कि  ऐसा  करने  से  अंशधारियों  को  नुकसान  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  सें  में  भारतीय

 वाणिज्य  मण्डल  के  सभापति  श्री  कपाड्यि  द्वारा  किये  गये  विश्लेषण  भ्रांत
 भारतीय

 लोकमत  संस्था

 मूल  अंग्रेजी  में
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 के  त्रैमासिक  alae  प्रतिवेदन  संख्या  २०  की  प्रोर  माननीय  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहता  हुं  ।  श्री  कपाडिया  का  दावा  है  कि  इस  परिवर्तन  से  झ्रंशाधारियों  को  नुकसान  होगा
 ।  श्र

 कपाडिया  देश  के  एक  लब्धप्रतिष्ठ  लेखापाल  कौर  लेखापरीक्षक  हैं  ।  उनकी  बात  को  सहज  ही  नहीं

 ठुकराया जा  सकता  ।  यही  नहीं  श्री  कपाडिया  ने  ग्रां कड़े  देकर  अपने  मत  की  पुष्टि  की  है
 ।  उनके

 आकलनों  के  अनसार  जितना  ही  छोटा  अंशधारी  होगा  उतना  ही  अधिक  भार  उस  पर  के

 परिणामस्वरूप  पड़ेगा  ।  १०,०००  रुपये  से  कम  की  वाले  व्यक्ति  ७०,०००  रुपयें  अथवा

 उससे  अधिक  की  are  वाले  व्यक्ति  से  अधिक  हानि  उठानीਂ  पड़ेगी  ।  भारतीय  लोकमत  संस्था  के

 mera  से  श्री  कपाडिया  के  निष्कर्षों की  पुष्टि  होती  है  ।  उस  में  कहा  गया  है  कि  १००१  कम्पनियों

 के  भ्रध्ययन  से  प्राप्त  औसत  भ्रत्यन्त  भ्रामक  है  ।  वास्तव  में  कोई  भी  कम्पनी  प्राप्त  कम्पनी नहीं

 कोई  भी  कम्पनी  ६०  प्रतिशत  नहीं  करती  है  ।  उक्त  संस्था  के  भ्रध्ययन  में  यह  भी  कहा  गया

 है  कि  शादी  उद्योगों  को  इस  परिवर्तन  से  बहुत  नुकसान  होगा  ।  इसलिये

 वित्त  मंत्री  की  यह  धारणा  सर्वथा  गलत  है  कि  इस  परिवर्तन  से  कर  के  भार  में  कोई  अन्तर  नहीं

 पड़गा  ।

 तक  सरलीकरण अरन  है  उसके  सम्बन्ध  में  भीਂ  विशेषज्ञों  का  मत  है  कि  इस  परिवर्तन

 कोई  सुविधा नहीं  होगी  ।  श्री  जो  करों  से  सम्बन्धित  सब  से  बड़े  वकील  ने  कहा

 है  कि  सरलीकरण  की  दिशा  में  उठाये  गये  प्रत्येक  कदम  से  अधिकाधिक  जटिलतायें  ही  उत्पन्न  हुई  हैं  |

 उनका  विचार है  कि  नये  प्रस्ताव  से  कम्पनी  भ्रौर  भ्रंश धारियों  दोनों  को  ही  पहले  की  अ्रपेक्षा  अधिक

 भूगतान  «करना  होगा  |  यह  एक  विशेषज्ञ  का  मत  है  ।

 फिर  जसा  कि  वित्त  मंत्री  ने  बताया  था  यह  योजना  दी  भागों  में  लाग  की  जायेगी  ।  इस  वह

 अ्रंशाधा रियो  के  लाभांशों  पर  कर  लगाया  जायेंगी  प्रौढ़  we  वर्ष  कम्पनियों पर  कर  की  दर  अन्तिम

 रूप  से  निश्चित की  जायेंगी  ।  यह  उल्टी  बात  है  ।  मेरा  सुझाव है  कि  यदि  वित्त  मंत्री इस  ag

 के  परिवर्तन  को  रहने  दें  ae  अगले  वर्ष  दोनों  बातें  एक  साथ  कर  दें  तो  कोई  हानि  नहीं  होगी
 |

 वित्त  मंत्री  को  जल्दबाजी नहीं  करनी  चाहियें  ।  विधेयक के  खण्ड  २,  4, 9 ७,  €  से  १८  को  एक

 वर्ष  के  लिये  स्थगित  कर  देना  चाहिये  कौर  विधेयक  को  एक  प्रवर  समिति  को  सौंप  देना  चाहिये

 जो  विशेषज्ञों  से  जानकारी  प्राप्त  करके  उसके  औचित्य  का  निर्णय  करे  ।  म  oer  करता  हूं  कि

 मंत्री  जी  इस  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  ।  अन्यथा  मेरा  भ्र नू रोध  है  कि  मैंने  जो  संशोधन  संख्या  १२

 प्रस्तुत  किया  है  उसको  स्वीकार  करेंगे  ।  यह  संशोधन  खण्ड  ७  के  सम्बन्ध  में  है  जो  कर  की  संचित

 राशि  के  बारे  में  है  ।  इस  राशि  पर  कर  नहीं  लगना  चाहिये  जैसा  प्रस्तुत  विधेयक  में  किया  जा

 रहा है  ।  उस  पर  कर  लगाने  का  दोहरा  कराधान  हो  जायेगा  |  यह  संचित  राशि  बुरे  समय  में

 काम  भाने  के  उद्देश्य  से  रखी  जाती  है  ।  यदि  उस  पर  कर  लगाया  जाता  है  तो  उसका  तात्पर्य  यह

 होगा
 कि

 कम्पनियों  को  उस  को  न  रखने  की  प्रेरणा  मिलेगी  ।  इसलिये  म  aren  करता  हूं  कि  वित्त

 मंत्री  मेरा  संशोधन  स्वीकार  करेंगे  जिस  में  यह  कहा  है  कि  1,  शर्ते  यह  हे  कि  श्राय  कर

 नियम की  धारा  १६(२)  कम्पनी के  वर्ष  REYE-Fo  अथवा  किसी  पहले  के  ag  के  लिये  घोषित

 लाभांशों  के  सम्बन्ध में  लागू  रहेगी  ।”  यदि  मेरा  संशोधन  स्वीकार्य  न  हो  तो  कोई  शौर  संशोधन

 रखा
 जा  सकता  है  परन्तु  इस  प्रकार  का  संशोधन  किया  जाना  आवश्यक  है  ।

 इसके बाद  में  व्यथ  कर  के  सम्बन्ध  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 ।

 में  उस  प्रवर  समिति

 का  सदस्य
 रहा

 हूं  जिसने
 दो

 वर्ष  पूवे  इस  विषय
 पर

 विचार  किया  था
 ।

 उस  समय  यह  तय  किया
 गई  क्या  कि  जिस  प  व्यक्ति  की

 कर  का  भुगतान  करने  के  बाद
 ३६०००  रुपये  से  कम  हो  उस  पर



 ३०
 १८८१  )  वित्त  विधेयक  Yaa

 कर  नहीं  लगना  चाहिये  |
 परन्तु  जब  उस  पर  कर  लगाया  जा  रहा  है  ।  ऐसा  करना  ठीक  नहीं  है  ।

 दि  सरकार  ऐसा  करना  चांहती
 थी

 तो  उसे  व़्यय  कर  ग्र धि नियम  में  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहिये
 था

 अथवा  प्रवर  समिति  द्वारा  उसकी  छानबीन  करानी  चाहिये  थी
 ।

 इसी  प्रकार  हीरे  जवाहरात  आदि  को  भी  उक्त  अधिनियम के  ः प्रन्तगत  लगने

 का  प्रयन  किया  जा  रहा  है  |  खण्ड  २५  के  उपखण्ड  २  में  यह  कहाਂ  गया  है  कि  सोना-चांदी व

 हीरे  जवाहरात  को  व्यय  की  मद  समझा  जाना  चाहिये  ।  पहले  प्रवर  समिति ने  इन्हें  पूंजी  विनियोजन

 माना  ।  भी  धन-कर  के  अन्तर्गत  उन्हें  व्यय  नहीं  रानियां  माना  जाता  है  झर  उन  पर

 कर  लिया  जाता  है  ।  फिर  ser  किस  सिद्धान्त  के  भ्राता  पर  उन  पर  पुनः  कर  लगाया  जा  रहा है  ?

 एक  तो  उन्हें  आस्तियां  मानकर  केर  ले  रहे  हैंतो  दूसरी  कौर  व्यय  मान  कर  कर  लगाने  का

 प्रयत्न किया  जा  रहा  यह  कैसी  नैतिकता  है
 ?  यदि  उद्योगपति  अथवा  व्यापारी  इस  प्रकार

 का  आ्राचरण  करते  हैं  तो  उन्हें  समाजविरोधी  कहा  जाता  है  ।  परन्तु  जब  सरकार  स्वयं  वैसा  करती

 है  तो  वही  आचरण  नीति-संगत  हो  जाता है  ।

 इस  प्रकार  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  वित्त  विधेयक  में  जो  उपबन्ध  रखे  गये  हैं  वे  श्रीवास  रपूर्ण

 सरकार  को  उन्हें  कुछ  समय  के  लिये  स्थगित  करना  चाहिये  ।  यदि  सरकार  ऐसा  नहीं  करती

 है
 तो

 उसे  बाद  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा
 ।

 मैँ  तराशा  करता  हूं
 कि

 वित्त  मंत्री
 समझ

 से  काम  लेंगे  ।

 fat  परूलेकर  म  सभी  अप्रत्यक्ष  करों  का  विरोध  करता  मैँ  उन  संशोधनों

 का  भी  विरोध  करता  हूं  जिसके  द्वारा  कम्पनियों  से  सम्पत्ति  कर  कौर  कर  हटाया जा

 रहा  उक्त  करों  तथा  छू  टों  पर  हमें  करों  क़ी  समूची  व्यवस्था  को  ध्यान  में  रख  कर  विचार  करना

 पड़ेगा  ।  तथापि  इस  विधेयक  से  चार  प्रश्न  उत्पन्न  होते  हैं  ।  पहिला  नरन  यह  है  कि  सरकार

 इस  राजस्व  को  कैसे  व्यय  करती  दूसरा  sea  यह  है  कि  alates  करों  का  भार  किन  व्यक्तियों

 पर  पड़ेगा  ।  तीसरा  प्रश्न  यह  है  कि  किन  लोगों  को  छूट  दी  गई  है  ।  चौथा  प्रदान  यह  है  कि  इन

 प्रस्तावों  से  किन  को  लाभ  होगा  |

 पहिले  मैँ  सरकारी  व्यय  के  प्रदान  क़ो  लेता  हूं  ।  माननीय  मंत्री  ने  हमें  यह  भ्राइवासन  दिया

 है  कि  वे  व्यय  में  बचत  करने  की  आवश्यकता  से  पूरी  तरह  शभ्रवगत हैँ  कौर  वे  पैदा  इस  बात  का

 प्रयत्न  करेंगे  कि  कायें  क़ी  कुशलता  पर  आराघात  किये  बिन  अधिक  से  अधिक  मितव्ययिता  की  जाय  ।

 इस  संबंध में  मै  कुछ  अ्राकड़  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।  उदाहरणार्थ

 में  असैनिक  व्यय  में  १८७.  ३  करोड़  रुपये  व्यय  होते  इसी मद  में  PEXE—Ho  में  4EG4 ५  करोड़

 रुपये रखे  गये  हँ  इसी  प्रकार  प्रसेनिव  प्रशासन  में  PEYo—Ye  में  ४८  ३०  करोड़  रुपये  व्यय

 किये  जाते  इसी मद  में  PEXE—Fo  के  लिये  २२२.  २२  करोड़  रुपये  रखे गये  हैं  ।  विविध

 व्यय  में  ५२.८७  करोड़ थां  जो  PEXE—Go  में  बढ़  कर  ooo, GR  करोड़  हो

 गया है  ।  उक्त  आंकड़ों  से  यह  स्पष्ट  ज्ञात  होता  है  कि  झ्र ति रिक्त  करों  से  जो  भी  ara  हो  रही  है

 उसका  एक  बड़ा  मंदा  प्रशासनिक  व्यवस्था  में  व्यय  किया  जा  रहा  है  एक  कौर  प्रशासन  में  इस  प्रकार

 भरत  :  मे  विचार से की  फिजूल  खर्च
 की

 जा  रही  है  दूसरी  कार्य  में  अकुशलता  झा  गई  है
 ।

 उन्हें  जनता  से  यह  कहने  क  कोई  नैतिक  अधिकार  नहीं  है  कि  वे  संयम  कौर  त्याग  से  काम लें  कर

 जांच  झ्रायोग  ने  भी  इस  बात  की  सिफारिश  की  है  कि  अतिरिक्त  कर  लगने  के  पहिले  हमें  वर्तमान

 अय  व्यय  में  मितव्ययिता  कर नग चाहिये  |  उनके  विवार  से  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकारों  के  व्यय

 में  ग्राम
 बचत  की  काफी  गुजारना  है  कौर  इस  काम  के  लिये

 उच्च
 स्तरीय  समितियों  क़ी

 नियुक्ति
 की

 मूल  watt  में



 अल्प  वित्त  विधेयक  २०  १६५०

 [att  परूलेकर  |

 जाय  जो  इस  पूरे  भाले  की  सावधानी  से  जांच  करें  |  सरकार ने  इस  सिफारिश  पर  बिलकूल

 ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  केवल  मात्र  झ्राशवासन  देने  से
 श्री  जनता

 पर
 कोई  भार  नहीं  पड़  सकना  हैं  ।

 अप्रत्यक्ष करों का करों  का  प्रभाव  सामान्य  जनता  पर  पड़ता  है  ।  हमें  यह  सोचना  चाहिये कि
 क्या

 वे

 इस  भार  को  वहन  करने  योग्य  हैं  ।  मेरे  विचार  से  वे  इस  योग्य  नहीं  हूँ  ।  इस  संबंध के  आंकड़ों  से

 यह  स्पष्ट  ज्ञात  होता  है
 कि

 जीवन  के  लिये  अनिवार्य  वस्तु ग्न ों  पर  उत्पादन  शुल्क  में  पर्याप्त  वृद्धि  हो

 गई  है  ।  REY E-Yo  में उत्पादन शुल्क  से  सरकार  को  कूल  ६०.  Fo  करोड़  रुपयों  की  होती

 थी  १९  ५८-५६  में  इस  से  Rol, WY १५  करोड़  रुपयों की  हुई  ।  सामान्य  जनता  इस  भार  को

 वहन  करने  में  बल्कि  ल  गर्मी  हैं  इसका  प्रमाण  इस  बात  से  मिलता  हैं  कि  सामान्य  जनता  की  क्रय  क्षमता

 में  कमी  ग्रा रही  हे  ।  इस  से  देश  में  निमित  वस्तुभ्नों  की  बिक्री  घट  गई  है  ।  उदाहरणार्थ हम  देखते

 हैंकि  देश  में  निर्मित  सीमेंट  चीनी  इत्यादि की  खपत  नहीं  होने  पाती है
 ।

 जनता  की

 वास्तविक  ora  घट  तथ्य  यह  है  कि  १००  करोड़  रुपयों  में  से  ८०  करोड़  रुपयों  की

 रिक्त  ma  उत्पादन  शुल्क  से  हुई  है  ।  वित  मंत्री  ने  इसकी  प्रशंसा  की  है  इस  से  यह  ज्ञात  होता

 कि  वित  मंत्री  को  सामान्य  जनता  से  कोई  सहानुभूति भूति  नहीं  है  |

 अब  मैं  तीसरे  प्रश्न  पर  जाता  हूं
 ।

 धनी  कौर  सम्पन्न
 व्यक्तियों

 को  कर  की  छूट  दी  गई  हैं

 इस  के  दो  कारण  बताये  गये  है  ।  पहिला  यह  कि  करों  के  ढांचे  का  एक  करण  हो  जाने  के  कारण
 अब

 हमें  उन  पर  कर  लगाने  की  आवश्यकता  नहीं रह  गई  ग्रोवर  दूसरे इस  व्यवस्था  से  कर  अपवंचन

 नहीं  होने  पायेगा  ।  इस  से  सरकार की  राय  में  वृद्धि  होगी  ।  आंकड़ों  से  यह  स्पष्ट  ज्ञात  होता  है
 कि

 प्रत्यक्ष  करों के  प्रतिशत  में  कमी  ग्रा  रही  है  ।  यह प्रतिशत  PEWe-Yo AA में  यह  ४५. १  था  जो  कि

 PeYG—YE A में  घट  कर  केवल  ३१.२  प्रतिशत  रह  गया  है  ।  मैं  वित्त  मंत्री  की  इस  बात  से  सहमत  हूं

 कि  कर  अपवंचन  से  राय  में  वृद्धि  होती  हूँ  ।  तथापि वे  कार्यवाहियां  करने  के  लिये  तैयार  नहीं हैं  जिन

 से  वैध  या  ्य प्र वच  रूप  से  होने  वाला  कर  अपवंचन  रोका  जा  सके  ।  प्राफेसर  कार  ने  कर  अपवचन  के

 संबंध  में  अपने  प्रतिवेदन  में
 जो  कुछ  लिखा  है  उसका  सारांश  यह  है  कि  भारत  में  ग्राम दनी  को  छिपा

 तथा  झूठे  बद्दी  खाते  बता  कर  बहुत  कर  अपवंचन  किया  जाता  है  ।  इसकी  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रही  है  |

 भारत  में  ब्रिटेन  की  तरह  कर  अपवंचन  करने  वालों  के  साथ  सख्ती  से  वर्ताव  नहीं  किया  जाता  इस

 से  वें  लोग  लाभ  उठाते  कर  श्रपबंचन  रोकने  के  लिये  हमें  ऐसे  व्यक्तियों  को  कड़ा  दंड

 ग्रोवर  काफी  जुर्माना करना  चाहिये  ।  जैसा  कि  wafer  में  किया  जाता  है  ।  इस  संबंध  में  एक  पहलू  यह

 भी  है  कि  सरकार  राय  कर  की  बकाया  राशि  भी  जमा  नहीं  करती है  ।  लोक  लंबा  समिति  के

 खंड  १  के  आंकड़ों  से  यह  ज्ञात  होगा  कि  इस  राशि  की  मात्रा  में  वृ  द्धि  होती  जा  रही  है  ।  यह  बकाया

 प्राय कर  की  राशि  २६२  करोड़  रुपये  मेरे  विचार  से  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  कि  प्राय  कर  की  यह

 बकाया  राशि  वसूल  न  की  जा  सके  ।  सरकार  यह  बहाना  बनाती  है  कि  इस  में  विधि  संबंधी  कठिनाइयां

 हैं  यदि  ऐसा  है  तो  विधान  में  परिवर्तन  किया  जा  सकता  लेकिन  सरकार  ऐसा  नहीं  करेगी  ।  इसका

 कारण  यह  है  कि  सरकार  इन  लोगों  को  जो  कर  भ्रपवंचन  कर  के  राष्ट्र के  देश  के  प्रति  झर  समाज

 के  प्रति  अपराधी  उन्हें  प्रादरणीय  व्यक्ति  समझती  है

 अब  मैं  इस  बात  पर  भ्राता  हूं  कि  सम्पति  कर  और  अधिलाभांश  कर  में  छट  दे  कर  किन  लोगों  को

 लाभ  हुमा है
 ।  इस  संबंध  में  इकानमिस्ट  ने  अपने  बजट  के  शंक  में  यह  कहा  है  कि  इस

 छट  से  विदेशियों को  इस  देश  में  पू  जी  लगानेਂ  की  प्रेरणा  जिस  पूंजी  की  देश  में  आगामी  वर्षों

 में  व्याप्ति  पिछले  वर्ष  सम्पति  कर  लगाते  समय  एक  ae  यह  दिया  गया  था  कि  इस
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 से  कर  अपवंचन  नहीं  होने  |  इस  वर्ष यह  कर  घटा  हटा  दिया  गया  है  है  इस  से  स्पष्ट है

 fe  हम  कर  अपवंचन करने  की  छूट  दे  रहे  हैं  ।

 खांडसारी  पर  कर  लगा  कर  भी  चीनी  उद्योगपतियों की  मांग  पुरी  को  गई  है  ।  उन्होंने

 ag  रियायतें  भी  दी  हैं  तथापि  वे  नगण्य  हैं
 ।

 शक्ति  चालित  करघों  की  संख्या  में  कमी  कर  के  वस्तुतः

 कपड़ा  उद्योगपतियों की  मांग  को  ही  पुरा  किया  गया  है  क्योंकि  शक्ति  चालित  अपना  कपड़ा

 नये  पैसे  गज  बेच  सकने  में  समर्थ

 अंत  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 मैं  इन  कर  प्रस्तावों  तथा  छूट  का  विरोधी  हूं  क्योंकि  इन  से

 विदेशी  पूंजी  ate  घनी  व्यक्तियों
 को

 ही  रियायत  मिलेगी
 तथा इन  से  जनता  पर  करों  का

 भार  बढ़ेगा  +

 att  विश्वनाथ  राय
 :  :

 माननीय  उपाध्यक्ष  srs  राष्ट्र  की  दूसरी  faa  fia

 योजना  के  तीन  साल  बीतने  पर  चौथे  साल  के  बजट  ग्रोवर  फाइनेंस  बिल  पर  विचार हो  रहा  है  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  तीन  साल  बीतने  के  बाद  भी  हम  अपने  देश  की  पूंजी
 मं  कमी  जान  पड़ती

 है  ।  कौर  उस  के  लिये  हम  को  विदेश  से  मुद्रा  लेने  की  ग्रा वश्य कता पड़  रही  इन  कठिनाइयों

 के  कारण  जहां  द्वितीय  योजना के  लिए  ४८  अरब  रुपया  खर्चे  करने  की  बात  वहां  हम  उस  के  बदले

 केवल  YY  अरब  रुपया  ही  ढ  करने  वाले  जब  हमें  भ्र पने  देश  में  पूंजी  की  कमी  प्रौढ़

 विदेशी  मुद्रा  की  मांग  उस  समय  यदि  किसी  ऐसी  चीज  पर  जिस पर  टैक्स  नहीं  लगा  हुआ ह  ,  टैक्स

 लगाया  जाता  है  तो  विरोधी  पक्ष  वाले  कौर  कुछ  हमारे  साथी  भी  उस  पर  शोर  करते  यहां तक  कि

 मंत्री  के  पास  भी  जाते  हैं  रोक  वित्त  मंत्री  से  भी  मिलते  हैं  ।  कभी  अभी  हमारे  विरोधी  बेंच  के

 एक  सदस्य
 ने  कहा  हूँ  कि  हिन्दुस्तान  में

 जो
 बड़े  बड़े  चीनी  मिल

 के
 मालिक  हैँ  उनकी  मांग  के  कारण

 खंडसारी  पर  कर  लगाया गया  है  यह  बहुत  झ्रनुचित है  |

 हम
 को  इस  मामलें  को  इस  दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिए  कि  खंडसारी के  उत्पादन  से

 क्या

 किसानों  को
 जो

 गन्ना  पैदा  करते  लाभ  होता  या  जो  देश  का  समाज  हैं  उसको  लाभ  होता  या

 इस  क  द्वारा  हम  को  विदेशी  मुद्रा  मिलने  में  सहायता  मिलती  है  इस  में  जो  लाभ  होता  हैँ
 उसका

 कछ  प्रश  किसानों  को  मिलता  है  या  केवल  जो  खंडसारी  का  रोजगार  करने  वाले  हैं  उनको  ही  इसका

 लाभ  होता  है  ।  झ्र भी  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  खंडसारी पर  यह  कर  मिल  मालिकों

 की  मांग
 पर  लगाया गया  है  ।  वह  किसानों  कौर  मजदूरों  की  बात  बहुत  करते  मैं  उन  से  पूछना

 हूं  कि  क्या  इस  खंडसारीਂ  के  रोजगार  से  किसानों  कौर  मजदूरों  को  कोई  लाभ  होता  है
 ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  वह  इस  बात  पर  ध्यान दें  ।  पिछले  सालों  में  इस  खंडसारी  पर  थोड़ा  बहुत  अ्रतिरिक्त

 कर  नहीं  लगा  था  |  इस  बीच  में  इसका  उत्पादन  Yoo  प्रतिशत बढ़  गया  है  ।  सन  2e4yr में

 इसका  उत्पादन एक  लाख  टन  था  वह  १९५८  में  बढ़,कर
 Yooooo

 टन  हो  गया  जहां  फैक्टरी

 में  सौ  मन  गन्ने  में  €  €६  मन  चीनी  निकलती  है  वहां  खंडसारी  में  सौ  मन  गन्ने  में  ७  मन  चीनी  निकलती

 है  इस  तरह  से  तीन  प्रतिशत  चीनी  का  नुक्सान  होता  है  ।  यही  नहीं  है  कि  इस  तरह  शुगर  कम
 निकलने

 निकलने  से  केवल  उन्हीं  का  नुक्सान  होता  है  जो  खंडसारी  का  काम  करने  वाले  हैं  बल्कि  इस  से
 सारे

 राष्ट्र  और  समाज  का  नुकसान  होता  है  ।  इस  के  साथ  ह  साथ  उन  किसानों  का  भी  नुकसान  होता  है

 जिन  क  बारे  में  हमारे  विरोधी  पक्ष  वाले  समय  समय  उठाया  करते
 जो  लोग  खंडसारी

 का  भ्र पने  हाथ  से  काम  करते  हैँ  वे  बहुत  थोड़े  हैं

 ज्यादा

 तर  लोग  पावर  से  उठ  काम  करते
 या

 स्टीम से  काम  करते  हैं  ।  यही  ज्यादातर खंड सारी  पैदा  करते  हैं  ।  इस  काम  में  जो  बचत

 होती है  उस  से  उन  रोजगार  करने  वालों  को  व्यक्तिगत  लाभ  होता हूँ  ।  जो  गन्ने
 का

 उत्पादक

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 है  उसको  उस  लाभ  में  से  कछ  नहीं  मिलता  ।  फेरीं के  जोन  में  जो  गन्ने  के  उत्पादक  होते  हैं

 ग्लानि  खेती  शादी की  उन्नति  के
 लिए  जो  रुपया  मिलता  है  वह  खंडसारी

 पैदा
 करने  वालें  क्षेत्र

 किसानों को  नहीं  मिलता  |  मोटे  तौर  पर  ae  देख  लें  जो  चीनी  फैक्टरी  में  पैदा  होती  है  उसका

 ३६  रुपये मन  है  ।  जो  लोग  पावर  से  खंडसारी  पैदा  करते  हैं  उनकी  चीनी  का  दाम  ३३  रुपया मन  है  !

 लेकिन जो  फैक्टरी  में  चीनी  पैदा  होती  है  उस  पर  गवर्नमेंट  को  १३  रुपये  प्रात  मन  एक्साइज  डयूटी  प्रौढ़

 सेस  कौर  सैल्स  टैक्स  के  तौर  पर  मिलता  है  ।  यह  रुपया  खजाने  में  नहीं  रखा  जाता  है
 बल्कि  वह

 किसानों को  treat  न  किसी»  रूप  में  लौटा  दिया  जाता  है  ,  जैसे  उनकी  खेती  के  विकास  के  लिए
 या

 सड़क  के  विकास के  लिए  या  किसी  दूसरे  रूप  में  ।  फैक्टरी  एरिया  में  तो  इस  प्रकार  प्रति  मन

 १३  रुपया  किसान  की  सहायता  के  लिए  खर्चें  किया  जाता  है  मिल  मालिक को  केवल  २३  रुपया

 प्रति मन  रह  जाता  है  |  उसके किबले  में  जो  लोग  खंडसारी  का  रोजगार  करने  वाले  हैं  उनको  पुरे

 का  पूरा  ३३  रुपया मिल  जाता  है  ।  इस  तरह  से  जो  हमारे  विरोधी  पक्ष  वाले  किसानों
 की  बात

 कहते  हैं  वे  देखे ंकि  फैक्टरी  एरिया  में  जो  १३  रुपया  प्रति  मन  किसानों  सहायता  के
 तौर  पर

 मिल  जाता  है  वह  खंडसारी  क्षेत्र  के  किसानों  को  नहीं  मिलता  ।  यह  बात  तो  गन्ना  उत्पादकों  की  हुई
 ।

 अब  सारे  समाज  की  बात  को  लें  ।  एक  तो  खंड सारी में  जो  तीन  प्रतिशत  चीनी  कम

 निकलने के  कारण  नुकसान  होता  है  वह  तो  है  ही  ।  इस  के  साथ  ही  साथ  जो  सेल्स  टैक्स  पर  अतिरिक्त

 कर  गवर्नमेंट  को  मिलता  है  वह  नहीं  मिल  सकता  है  ।  तीसरी  योजना  में  शायद  गड़  प्रौढ़  खंडसारी  का

 Yo  लाख  टन  का  टारजेंट रखा  गया  यदि  खांडसारी  पर  ऐसे  कर  न  लगें  तो  सरकार  को

 रिक्त  कर  कौर  सैल्स  टैक्स  शादी  मिल  सकते  हें  उन  से  वह  वंचित  रहेगी  प्रौढ़  इस  खंडसारी  से  केवल

 उन  लोगों  को  ही  बढ़ावा  मिलता  रहेगा  जो  कि  इसका  रोजगार  चलातें  उनकी  ही  उन्नति

 होगी  |  wa  यह  उद्योग  कोई  छोटा  मोटा  उद्योग  नहीं रह  गया  है  ।  हिन्दुस्तान a  चीनी  का

 उद्योग  दूसरे  नम्बर का  उद्योग  है  ।  हमार  दद्  म॑  लगभग  ४०  लाख  was  कमी  पर

 Ta  की  खेती  होती है  जो  दुनिया क  दूसरे  देशों  में  इसकी  खेती  का  ३४५  प्रतिशत  है  ।  हमारा

 उत्पादन  प्रति  एकड़  १६  टन  ही  ह  जो  कि  अरन्य  देशों  के  मुकाबले में  कम  है  फिर भी  हमारे  इस

 उद्योग की  यह  अवस्था  है  कि  हम  हिन्दुस्तान से  बाहिर  भी  चीनी  भेज  सकते  उस  से

 विदेशी  जरा  पैदा  कर  सकते  हैं  |

 अब  ग्रुप  विदेशी  पूंजी  के  बारे  में  विचार  देखेंगे  कि  खंड सारी  क़ो  चीनी  ऐसी  नहीं  है

 जो  विदेशों को  भेजी  जाये  ।  गिर  हमारी  फैक्टरी  की  चीनी  उत्पादन  बढ़े  तो  हम  भ्रमित  चीनी  बाहर

 भेज  कर  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकते
 ह  ।  लेकिन  खंड सरी  क़ी  चीनी  से  यह  लाभ  नहीं  हो  सकता  ।  मैं

 यह  नहीं  के  जो  लोग  हाथ  से  खंड सरी का  कम  करते  हूं  उन  पर  भी  टेक्स  लगाया  जाये  ।

 म  तो  यह  कहता  हूं  कि  जो  पावर  से  यह  काम  नहीं  करते  उन  पर  कोई  कर  न  लगाया  जाये  ।  लेकिन र

 पावर से  चलने  वाली  मशीन  से  चीनी  तयार  करत ेह  या  जो  उसे  खरीद  कर  बेचते  हे ंउन  पर  कर

 लगना  चाहिये
 ।

 ग्रामोद्योग  क़ी  रिपोर्ट  बारे  में  यहां  चर्चा  हुई  श्र कहा  गया  कि  उसके  अ्रनुस।र  खंडसारी के

 ज़रिये  चीनी  ax  पड  ज्यादा  निकलता  हैं  ।  ही  सकता  है  कि  यह  उन  लोगों  के  बारे  में  कहा  गया  हो

 जो  हाथ  से  काम  करते  हूं  प्रौर गड  राब  से  चीनी  बनाते  gt  लेकिन यह  उनके  बारे  में  नहीं है  जो  कि

 पावर  से  यह  काम  करते  थे  मिडिल  पन  बन  कर  इसका  रोजगार  करते  हैं  ।  जहां तक  उनका  सवाल

 हे  उनकी  उत्पादन  मिल  से  ज्यादा  होने  की  बात  सही  नहीं  है
 ।  इस  उद्योग  में  जो  भी  लाभ  होता  है  वह

 सारा  का  सारा  रोजगार  करन  वालों  के  पास  जाता है  ।  इसमें  पुरा  ३३  रुपया  रोजगार  करनें  वालों
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 के  पास  जाता  है  किसानों के  पास  उसमें  से  द्र  नहीं  मिलता  ।  मेरी  समझ  में  नदीं  जाता कि  इसमें

 किसानों  को  किस  तरह  से  लाभ  हो  रहा है  ।  इसके  मुकाबले  में  जो  फैक्टरी  से  चीनी  निकलती है  उससे

 गवर्नमेंट  टैक्स  ले  रही  है  ae  उसमें  से  किसानों  को  सहायता  दे  रही  है  जो  इस  उद्योग  की  नीव  हैं  we

 जो  इस  उद्योग  लिये  कच्चा  माल  पं  दा  करते  हैं  ।  किसनों  को  कई  प्रकार  से  गवर्नमेंट  इस  टेक्स  से

 सहायता  oval  है  ।  सड़कों  के  विकास  रूप  में  fears  क़ो  सहायता  मिलती  है  जिसमे  उनकी

 गाड़ियों  को  at  जाने  में  सुविधा  होती  सहकारी  समितियों  के  द्वारा  उनको  लाभ  पहुंच  रहा  है  |

 लेकिन  यह  ae  लाभ  जी  एरिया  में  है  जो  कि  मिल  का  एरिया  है  ।  जो  खंड सारी  का  एरिया  है  उसमें

 किसान  इन  सारे  लगों  से  वं  चित  है  ।  नगर  उसकी  मात्रा  थोड़ी  मामूली  तो  एक  बात

 लेकिन  हम  तो  यह  देखते  हैँ  कि  तूतिया  योजना  यें  नगर  चीनी  तीस  लाख  टन  बनाई  तो

 गुड़  ग्र  sad  पचास  लाख  टन  बनाई  जायेगी  |
 मैं  यह  निवेदन  चाहता हूं

 कि  खंड सारी  के

 नाम  के  कारण  हिन्दुस्तान  के  दूसरे  नम्बर  के  व्यवसाय  चाहे वह  पावर  से  चाहे  बिजली  से

 यदि  मुक्त  रखा  जाय  झर  जन-स।धारण  कौर  गन्ने  के  उत्पादकों  का  ख्याल  न  किया  यह  उचित

 नहीं  होगा  ।  मैं  विरोधी  बैंचों  के  अपने  साथियों  से  कहना  चाहता हूं  कि  वे  किसानों  पर  भी  ध्यान

 इस  टेक्स  से  कुछ  हजार  खंडसारी  के  रोजगारियों  का  नुकसान  यह  हो  सकता  है  |

 श्री  स०  Ho  बनर्जी  :  हम  चाहते  हँ
 कि  लाइसेन्स  हो  ।

 श्री  विश्वनाथ  राय  :  यह  तो  TMi TqAT  की  बात  शासन  के  काम  करने के  तरीके  क़ी  बात

 है  ।  जहां  तक  पालिसी  का  सम्बन्ध  वहां  तक  एक  मौलिक  sea है  जो  भी  उत्पादक  था  रोजगारी

 अपना  फायदा  कर  रहा  उस  पर  टेक्स  होना  चाहिये  या  नहीं  कौर  झगर  चाहिये  तो  किस  ae

 तक  होना  चाहिये  |  जहां  तक  हद  की  वात  खंडसारी  का  मालिक  ३३  रुपये  फी  मन  पा  रहा  है

 q  मिल  का  मालिक  २३  रुपये  फी  मन  पा  रहा  है  ।  १३  रुपये  प्रति  मने  फैक्ट  रीਂ  की  चीनी  से  समाज

 किसानों  और  मजदूरों  के  लाभ  के  लिये  जा  रहे  इसलिये  यह  कहना  कोई  रथ  नहीं  रखता  है

 कि  इस  इंडस्ट्री  को  खत्म  किया  जा  रहा  है  ।  इंडस्ट्री  क्रो  खत्म  करने  बात  नहीं  है  ।  इस  इंडस्ट्री

 को  चलाने  में  जिनका  बहुत  बड़ा  हाथ  उनको  भी  इससे  लाभ  है  ।  झ्र गर  यही  मुख्य  बात  बीस

 हज़ार  या  पचास  हज़ार  टन  की  बात  तो  बात  दूसरी  लेकिन  दिन-प्रति-दिन  इसका  टीनेज

 बढ़  रहा है  ।  यह  कोई  छोटा-मोटा रोजगार  नहीं  है  ।  नाप  देखें  कि  PENYE—UY A में  १०६. ४  करोड़

 रुपये  ग्रोग्नजें  पैदा  करने  वले  कृषकों  )  को  गन्ने  के  दाम  मिले थे  ।  उसी  साल  केन्द्रीय  सरकार  क़ो

 २०.३६  करोड़  रुपये  एक्स  इज़  के  रूप  में  मिले  थे  कौर  प्रदेशीय  सरकारों  को  ५.  ६६  करोड़  रुपये

 संस  के  रूप  में  मिले  थे  ।  यह  रुपया  कोई  थोड़ा  नहीं  है--यह  काफ़ी  रुपया  है  और  इसको  ् ६: ह गैर

 सकते  हैं  |  खंडसारी  के  रोजगार  की  बढ़ाते  उसका  विकास  करने  के  लिये  उसको  सुविधायें  देते

 रूपक  हम  इस  रुपये  को  बढ़ा  सकते  ह  ,  जिससे  हमारे  रेवेन्यू  में  वृद्धि  हो  सकती  है  कौर  अपनी  योजनायें

 को  चलाने  के  लिये
 जो

 पैसे  क़ी  कमी  उसको  कुछ  हद  तक  पुरा  किया  जा  सकता है
 ।  पिछड़े

 करीब  बीस  बाईस  वर्षों  में  शूगर  फंक्टरीज़  से  केन्द्रीय  सरकार  को  लगभग  १३०  करोड़  रुपये  एक्साइज

 वगेरह  के  जरिये  मिल  चुके  हैं  शर  प्रदेशीय  सरकारों  को  लगभग  ५५  करोड़  रुपये  मिलेगें  |  यह  रुपया

 जो  सर करके  पासਂ  त्र  रहा  वह  मालिकों  के  लाभ  के  लिये  नहीं  मिल  रहा  वह  समाज  कौर  देश

 के  लाभ  उन्नति  के  लिये  भ्र  योजना  को  सफल  बन।ने  के  लिये  झरा  रहा  है  |

 श्री  सिहासन  fag  :  मिल  मालिकों  की  भी  यही  माँगे  है  ।

 तो  उसका  मतलब

 थी  विश्वनाथ  राय  :  वह  लेकिन
 सवाल

 यह  है  कि  अगर
 कोई  कह  दे  कि  यह  काम  किया

 yr  शो
 यह  हो  कि  भ्रच्छे  कम  को  भी  बन्द  कर  दिया  यह  ठीक  नहीं  है  ।  इस
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 fat  विश्वनाथ

 बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  कि  इसमें  समाज  कौर  देश  की  कहां  तक  सुविधा  इसका  योजना

 क़ी  सफलता  पर  प्रभाव  पड़ता  है  कौर  साथ  ही  साथ  उस  रोजगार  के  लिये  कहां  तक  सुविधा  हैਂ

 amit  विरोधी  सधी  कहते  हूं  कि  वहां  कर  लगाना  ठीक  नहीं  वहां कर  न  लगाया  जाये  ।  कोई

 समझदार  कौर  धनी  अ्रादमी  बात  को  तो  उसको  मानने  से  इसलिये  इनकार  नहीं

 करना  चाहिये  कि  उसको  किसी  धनी  areal  ने  कहा  है  ।  यह  अनुचित  है  ।

 किसनों  के  दृष्टिकोण  इस  इंडस्ट्री  के  दृष्टिकोण  विदेशी  मुद्रा  के  दृष्टिकोण  उसਂ

 व्यवसाय  कै  दृष्टिकोण  a fare  भी  दृष्टिकोण  से  यह  ठीक  नहीं  है  कि  उस  पर
 कर  न

 लगाया  जाय
 ।

 ज्यादा  से  ज्या५ दा  दो  चार  हज़ार  TAHT  ऐसे  होंगे  जो  खंडसारी  का  रोजगार  करते  उनको  जो

 सारी  आमदनी इस  वक्त  हो  रही  उस  को  कोई  क्षति  न  इस  दृष्टिकोण  से  भले  ही  यह  झ्र संगत  हो  |

 लेकिन  नगर हम  अपने  देश के  सरे  नम्बर  के  इस  व्यवसाय  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  या  झ्र पनी  योजना  को

 ग्रपतन बल पर बल  पर  ,  प्रीत  ही  देश  पर  ज्यादातर  भर  रह  कर  सफल  बनाना  चाहते  |,  तो  यह  जो  रोज़गार

 पनप  रहा  उसके  लाभ  का  कुछ  हिस्सा  ले  ना  ज़रूरी  हो  सकता  है  जाता  इस  इंडस्ट्री पर  इतना

 कर  tal  ताग  रहा  कि  वह  रोज़गार  ही  खत्म  हो  जायेगा  ।

 आपको  याद  होगा  कि  हमारे  माननीय  सदस्य  ने  कैपिटलिस्ट्स  की  चर्चा  की  ।  माननीय

 सदस्य  के  यहां  चार  शुगर  फैक्टरी हू  ।  उसकी बगल  में  देवरिया में  १४  फैक्टरी हैं  ।  वहां जो

 छोटे  मोड  खंड सारी  कां  काम  करने  वले  वह  बहुत  पहले  विदेशों  के  कॉम्पिटीशन  a

 are  जावा  की  चीनी  wid  के  कारण  खत्म  हुये  ।  फिर  हमारी  यह  इंडस्ट्री  बढ़ी  कौर  हमारे  देना  की

 मुद्रा  विदेश  जाने  से  रुकने  लगी  ।
 अब  वह  इस  अवस्था  में  हो  गई  है  कि  हम  बाहर  भेजें

 ।  अगर  हमने

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिद्वंदिता  में  ठहरना  विदेशों  से  मुकाबला  करना  विदेशों  को  चीनी  भेजनी

 o)  तो  हमको  विमानों को  प्रोत्साहन  देना  होगा  कि  वे  श्र  प्रतीक  पेदा  करें  शर  साथ  ही  साथ  छोटे  मोटे

 रोज़गार भी  चलें  |

 अन्त  में  में  इसकी  भी  चर्चा  करना  चाहता
 हं

 कि  दुनिया  के  मिनट  में  हमें  बड़ीਂ  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़  रहा  लेकिन  हमारा  पड़ौसी नेपाल  हम।री  चीनी  ले  सकता है  ।  ज़रा  उस

 भी  सरकार  ध्यान  दे  कौर  उनको  चीनी  खाने  की  आदत  डाले  ।  नसे  चाय  का  प्रचार किया  गया

 वेसे  ही  चीनी  ar  वहां  प्रचार  किया  जा  सकता  है  कौर  उसको  वहां  भेजा  जा  सकता  है  |

 श्री  ज०  Wo  मेहता  :  इस  सारे  महीने  विभिन्न  मंत्रालयों  की  मांगें  पारित  होती

 रहीं हैं  ।  जिसके  लिये  मंत्रियों  तथा  सभा  के  सभी  सदस्यों  को  काफी  श्रम  करना  पड़ा  है  ।  ह्म

 निसंदेह  संसदीय  लोकतंत्र  प्रणालीਂ  का  आभारी  होना  चाहिये  कि  इन  सब  मांगों  पर  सभा  में  काफी

 अलोचना  इत्यादि  हो  सकी  ;  तथापि  दो  बातों  पर  संभी  पक्ष  एक  मत  हूँ  ।  पहली  बात  यह  है

 कि  हमारे  विकास  की  गति  में  किसी  प्रकार  का  धीमापन  नहीं  ara  चाहिये  तथा  समाजवादी  ढांचे

 के  समाज  के  लिये  हमें  भरसक  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  हमें  सरकारी  व्यय  में

 फिजूलखर्ची  रोकती  चाहिये  ate  यथासंभव  मितव्ययिता  से  काम  लेना  चाहिये  |

 श्री  मोरारजी  देसाई ने  बताया है  कि  उनके  मंत्रालय  में  प्रशासन तथा  सरकारी  व्यय  में  कमी

 करने
 के  संबंध  में  एक  विशेष  संस्थापन है  तथा  व्यय  में  कमी  करने  के  भरसक  प्रयत्न  किये  जा  रहे

 a  मेरा  विचार  यह  है  कि  खच  में में  कमी  करने  का  यह  प्रदान  वेतनमान  प्रशासनिक व्यवस्था  में  परिवर्तन

 wast  में
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 के  प्रश्न  से  घनिष्ट  रूप  से  संबंधित  है  |  यह  व्यवस्था  हमारे  भूतपूर्व  शासकों  की  धरोहर

 हैरत  हमें  चाहिये  कि  हम  इस  व्यवस्था  में  at  मूल  परिवर्जन  करने  पर  भी  विचार  करें

 मेरा  विचार है  कि  प्रशासन  में  व्यय  की  कमी  करने  के  प्रदान  कर  हमें  एक  विशेष  अ्रायोग  या  एक  विशेष

 की  नियुक्ति  करनी  चाहिये  ।

 अब  मैं  एक  महत्वपूर्ण  बात  को  लेता  हूं  इसका  संबंध  हमारी  बजट  की  नीतियों  are  हमारी

 विविध  पोजनाश्रों  की  सफलता  से  हमारे  बजट  की  रूपरेखा  के  दो  मुख्य  पहलू  हैं  ।  पहिला

 यह  है  कि  प्रति  वें  हमर  प्राककलित  व्यय  वास्तविक  व्यय  के  बीच  का  अन्तर  बढ़ता  जा  रहा  है  |

 दुसरा  यह  कि  हमारे  संसाधन  हमारी  मांगों  को  पूरा  करने  में  अप्रसमथ हैं  |  यद्यपि  हम  श्रांत  रिक
 शर  प्रयत्नों  द्वारा  अपने  संसधनों  को  बढ़ाने  का  पुरा  प्रयत्न  कर  रहे  कुछ  लोग  इसे

 संसाधनों  की  कमी  कहते  हैं  शर  कुछ  लोग  इसे  योजना
 की  कमी  कहते  हैं  ;  लेकिन  मेरे  विचार  से

 यह  मूल्यों  का  संकट  मे  विचार  से  हम  मूल्यों  अ्रनिवायं  वस्तु ग्र ों  के  मूल्यों

 को  स्थिर  रखने  में  असमय  रहे  हूं  ।  फिर  सरकार  ने  भी  इसਂ  पहलू  की  दौर  यथोचित  ध्यान  नहीं

 दिया  है  ।  इसी  का  करण  जब  हम  योजना  के  लिये  कुछ  आधिक  ale  काय  संबंधी  लक्ष्य  निश्चित

 करते  हूँ  तो  होता  यह  है  कि  समय  बीतनें  के  साथ  भ्रामक  लक्ष्य  ऊंचे  होते  जाते  हैं  जब  कि  कार्यों  के

 मामले  मं  हम  लक्ष्य  से  पीछे  रह  जाते  हूँ  ।  फल  यह  होता  है  कि  हम  अपनी  योजना  में  कठौती  करते

 fait  हमें  कुछ  मुख्य  लक्ष्यों  की  पूर्ति  करके ही  संतोष  कर  लेना  पड़ता  है  ।  मैं  ग्रापसे  इसਂ

 बात  के  लिये  पुरजोर  निवेदन  करता हूं  कि  यदि  हम  भ्र पनी  योजना  की  सफलता  चाहते  हूँ  तो  हमें  चाहिये

 कि  हम  वस्तुप्नों  का  मूल्य  स्थिर  रखने  का  भरसक  प्रयत्न  ७ क्र  |  जब  तक  ह्य  इस  प्रयत्न  नहीं

 करेंगे हम  अपने  लक्ष्यों  की  पूर्ति  नहीं  कर  सकते  हें  ।  में  इस  संबंध  में  विस्तार  से  नहीं  जाना

 चाहता  तथापि  सरकार  को  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चहिये  कि  वस्तुयें  के  मूल्य  में  स्थिरता  जाये  ।

 उदाहरणार्थ  खाद्यान्नों  के  व्यापार  को  सरकार  द्वारा  हाथ  में  लिये  जाने  की  नीति  ऐसी  है  कि  जिससे

 खाद्यान्नों  के  दम  नहीं  बढ़ने  पायेंगे  |

 mat  खाद्य  उत्पादन  के  प्रश्न पर  प्रात  हूं  ।  यह  प्रश्न  भी  बहुत  महत्वपूर्ण है  ।  हम  सहकारी

 wg  सिंचाई  कौर  उर्वरकों  द्वारा  खाद्यान्नों  की  पैदावर  बढ़ाने  बातें  करते  हैं

 तथापि  मेरे  विचार  से  सब  से  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  हम  किसानों  में  अरपना  जीवनस्तर  ऊंचा

 करने  की  भावना  पैदा  करें  ।  हमारे  किस।नों  में  सब  से  बड़ा  दोष  यह  है  कि  वह  थोड़े  से  ही  आत्म  तुष्ट

 हो  कर  बैठ  जाते  हैं  ।  वे  सपन  जीवन  स्तर  को  अधिक  ऊंचा  करने  की  नहीं  सोचते  ।  उनमें  महत्वकांक्षा

 की  कमी  है  ।  यह  याद  रखना  चाहिये  कि  प्रति  एकड़  पैदावार  उसी  अनुपात  से  बढ़ती  जिस  शभ्रनुपात

 से  हम  अपन  जीवन  स्तर  ऊंचा  करना  चाहते  हैँ  ।  इसीलिये  हम  देखते  हँ  कि  पंजाब  में  प्रति
 एकड़

 पैदावार  राजस्थान  से  कहीं  अधिक  है  ।  इतना  ही  नहीं  जो  पंजाबी  किसन  राजस्थान  में  प  वे

 वहां  की  ऊसर  कही  जाने  व।ली  भूमि  में  भी  वहां  की  बढ़िया  भूमि  के  मुकाबले  में  काफी  अधिक  पैदावर

 कर  v2 र  अतः  किसानों
 में  आत्मतुष्टि  की  भावना

 को  हटा  कर  उनमें  महत्वाकांक्षा  जगाना

 आवश्यक है  |

 श्री  जीत  सिह  अनुसूचित  जातियां  )  :  जनाब  डिप्टी  स्पीकर

 मैँ  इस  बिल  क़ो  सपोर्ट  करने  के  लिए  खड़ा  शुभ्रा  हूँ  ।  चूंकि  वक्‍त कम है इस कम  है  इस  वास्ते मैँ  सब  चीजों  को

 एक्सप्रेस  नहीं  कर  THAT  कौर  अपने  सुझाव  पेशा  करके  ही  अपन  भाषण  को  समाप्त  करूंगा  |

 aaa  पहली  बात  जो  मैँ  कहना  चाहता  हूँ  वह  डिफेंस  बजट  के  बर्रे  मे ंहै  ।  इसमें  जो  कमी  की

 गई  वह  मेरे  ख्याल  से  ठीक  नहीं  है  ।  बेशक  हमने  डिफेंस  बजट  की  डिमांड्स  को  पास  कर  दिया  है

 लेकिन  जो  हालात  हैं  उनको  देखते  हुए  मैँ  समझत  हूँ  कि  वह  कमी  न  की  जाए  ।  हमारे  सम्बन्ध
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 पाकिस्तान से  पहले  ही  से  neg  नहीं ह्  ह नन्ना ् प्र् थ  अब  दलाई  लामा  की  वजह  से  पता  नहीं  चीन  के

 हमारे  कैसे  सम्बन्ध  रहते  हैं  ।  इस  वास्ते  मैं  समझता हूँ  कि  डिफेंस  में  कमी  करके
 हमने

 ठीक  नहीं

 क्या है  झर  वह  कमी  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।

 अब  मं खंड सारी  प्यार  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता हूँ  |  माननीय  वित्त
 मंत्री  महोदय

 ने  खंड सरी  पर  लेवी  कुछ  कम  की  है  कौर  इसके  लिए  उनको  धन्यवाद देता  हूँ  ।  लेकिन  साथ  ही  साथ

 मैँ
 यह

 भी  कहना  चाहता  हुँ  कि  इस  इंडस्ट्री  क़ो  बढ़ावा  देने  के  लिए  कौर  ज्यादा
 कमी

 करने
 की  गुंजाइश

 है  ait  वह  की  जानी  चाहिये  !  कोहसारों  पर  हमने  टेक्स  लगा  रखा  वह  भी  हमको  कम  करना

 वह  काफी  ज्यदा है  ।  कोहली  समझता हूँ  यह  टेक्स  बिल्कुल  खत्म  कर  दिया  जाना

 चाहिये  चू ंकि  यह  विलेज  इंडस्ट्री  है  झ्र  इसे  हमें  तक़वियत  देनी  चाहिये  ।  हम  कहते हैं  कि  हम  स्माल

 स्केल  इंडस्ट्रीज  को  बढ़ावा  देना  चाहते  हैं  शरर  चूंकि  यह  भी  उनमें  से  एक  इस  वास्ते  इस  पर  कोई

 faq  नहीं  लगना  चाहिये  ।  गरीब  किसान  या  दूसरे  गरीब  लोग  झपने  घरों  में  एक  एक  दो  कोहली  लगाते

 हैं  ्र  झपना  गुज़ारा करते  हूं  र  इस  Tas  से  उनको  नुकसान  होगा  ।  यह  घरेलू  धंघा  .  .  .

 ato  रणवीर  सिह  :
 त्ति  के  कोहली  पर  कोई  टेक्स  नहीं  है  ।

 श्री  faa  मैं  उन  कोहसारों  की  बात  कर  रहा  हूँ  जो  सरसों  का  तेल  बनाने  के

 लगाये  जाते हैं  ।  में  चाहता  हूँ  कि  इस  तरह  का  जो  टेक्स  वह  छोटे-छोटे धंधों  पर  नहीं  लगाया

 जाना  चाहिये  ।

 हमने  डीज़ल  पर  भी  टेक्स  लगाया  है  ।  इससे  श्राम  पर  प्रसर  पड़े  बिना

 नहीं  रह  सकता है  ।  यहीं  लोग हूँ  जो  कि  सफर करेंगे ।  जो  गाड़ियों  वाले  जो  बसिस  वाले

 वे  उन  से  ज्यादा  किराया  लेना  शुरू  कर  देंगे  |  इस  तरह  के  टैक्स  लोगों  में  कुछ  इस  तरह  क़ो  भावना

 पैदा
 कर

 देते  हूँ  जसे  किसी  ज़माने  में  बादशाह  के  जमाने में  ठे
 |

 कारूं  प्री  दुनिया में  एक
 तंलम्बा देश  था  |  वह  एक़  मुस्लिम देश  था

 |
 वहां  एक  बड़े  राजा  हो  गुजरे  हैं  ।  उस  ज़माने में  कब्र  में

 जब  झ्रादमी को  दबाया  जाता  था  तो  उसके  मुंह  में  एक  रुपया  डाल  दिया  जाता  था  |  बादशाह

 ने  ऐसा  हुक्म दिया  कि  जो  यह  रुपया  मुर्दे  के  मुंह  में  रखा  जाता  इसको  भी  निकाल  लाया  जाए  प्रौढ़

 उसको  भी  निकाल  लाया  जाता
 था  |  उस  हमारे  गुरू  नानक  साहब  ने  उसको  समझाने  के

 यह  बात  कहीं  थी
 art नेक  नामी  जो  देवे  खुदाई

 जो  दीसे  ज़मीं  पर  सो  हो  सी  बनाए  ।

 बस्ती  उजाड़े  फेर  न  बतायें  ।

 पके  पुकारे  तो  दाद  न  पायें  |

 लानत  है  तेंदू  व  कंडी  कमाई  ।

 दग़ाबाज़ी  करके  दुनिया  लूट  खाई |

 पिए  प्याले  कवाब

 देखो रे  लोको  होता  खराब

 अगर  इस  तरह  की  भावना  लोगों  में  झरा  गई  तो  बहुत  मुश्किल  हो  जाएगी  ।.  लोग  इस

 तरह  के  टैक्सों  को  बर्दास्त  नहीं  कर  पायेंग  ।  चूंकि  इस  तरह  क्री  भावना  लोगों  में  गई  इस

 वास्ते  इतने  बड़े  गुरु  को  वह्ठां  जा  कर  यह  कहना  पड़ा  था  |  में  चाहता  हुं  कि  art  इस  तरह  की

 भावना  लोगों
 में

 पदा  न  होने  दी  जाए  ।

 हम  यह  भी  देखते  हैं  कि  बहुत  ज्यादा  अक्स  इवेंट  होता  काफी  टैक्स  वेड  किया  जाता

 है
 ।  बड़े  बड़े  पूंजीपति  यह  काम  करते  मैँ  कहना  चाहता  हूं  कि

 इसको
 रोकते  के  लिए  हमें
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 एक  ऐसा  महकमा  कायम  करना  चाहिये  जिस  तरह से  कि  सी  ०  ग्राम  डी०  का  महकमा  जा  मुजरिमों

 को  प्रकार  के  लिए  गवर्नमेंट  की  मदद  करता  ताकि  वह  इस  तरह  के  इलेवन  को  रोकने  में  ara

 कर  सके  |  इस  तरह  से  टेक्स  इनवेस्टिगेशन  डिपार्टमेंट  are  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  का प्रम  करे

 तो  बड़े  बड़े  पूंजीपति  जो  बच  निकलते  वे  बच्च  नहीं  निकल  सकेंगे  ।

 एक  विषय  में  बड़ी  चर्चा  सुनी  जाती  है  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  गवर्नमेंट  डिपार्टमेंट्स  में

 काफी  वेस्टफुल  एक्सपेंडिचर  होता  है  ।  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  यह  कई  बार  कहा  जाता  है  कि  हम

 एजेंसी  को  बनाये  रखते  के  लिए  खर्चे  में  कमीਂ  नहीं  कर  सकते  हूँ  |  अ्रखराजात  को  चेक  करने

 के  मुझे  खुशी  है  कि  कांग्रेस  पार्टी  ने  एक  बड़े  अच्छे  सुलझे  हुए  आदमियों  को  कमेटी  बनाई

 है  जो  इस  चीज़  की  जांच  करेगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इसके  अ्रलावा  एक  इंडिपेंडेंट  प।लियामेंटरी  कमेटी

 at  बनाई  जाए  जिस  में  सभी  पार्टियां  शामिल  हों  ताकि  इस  तरह  की  चीजों  को  चैक  किया  जा  सके  ।

 हम  हिन्दुस्तान  में  कम्युनिटी  डिवेलेंपमें  भी  करने  जा  रह ेहू  ।  हम  कहते  हैं  कि  ग्राम  लोगों

 के  उन  लोगों  के  लिए  जोकि  गांवों  में  रहते  हज़ारों  जो  ७०-८०  परसेंट  हमने  सब  कुछ  करना

 है  ।  लेकिन  में  कहना  चाहता हूं  कि  हमने  एनविरनमेंट्स  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  है  ।  हमें  चाहिये

 कि  हम  उनके  दिलों  क़ो  चेंज  करें  ताकि  वे  लोग  अपने  आप  सोच  सकें  कि  उनको  किस  किस  चीज़  को

 जरूरत है  ।  उन  लोगों को  हमेशा  ही  गवर्नमेंट  पर  डिपेंड  नहीं  करना  चाहिये  झ्र  हमेशा  ही

 गवर्नमेंट  के  पास  जाकर  पैसे  की  मांग  नहीं  करनी  सड़क  बनाने  के  स्कूल  बन।ने  के  लिए

 या  कम्युनिटी  हाल  बनाने  के  लिए  ।  मैं  अज़  करना  चाहता  हूं  कि  हम  लोगों  को  उन्हें  ऐसे  ढंग

 से  एजुसेट  करना  चाहिये  कि  वे  खुद  भ्र पनी  रिस्पांसिबिलिटी  को  महसूस  करे  श्र  खुद  ही  इस  बात

 का  दूसरा  करें  कि  किस  तरह  से  उन्हें  रहना  उनके  रहने  सहने का  क्या  ढंग  चाहिये

 इसके  लिए  हमें  उनके  अन्दर  उत्साह  पदा  करना  होगा  ।  उत्साह  पैदा  करने  के  लिए  चीजें  की

 जा  सकतों  है  ।  राजा  हम  जो  रिक्रूटमेंट  करते  हैं  ae  जिन  आदमियों  को  रखते  वह  शहर  वालों  ॥

 को  रखते  कौर  उन्हीं  को  गांवों  में  भेजते  हैं  ।  जितने  भी  बी०  डी०  आ  ०  होत  ग्राम  सेवक

 होते  ग्राम  स़्वीकार्य  होती  या  विलेज  लेबल  वर  होते  उन्हें  हम  दायरों  से  गांवों  में  भेजते

 हूं  में  ae  करता  चाहता  हुं  कि  गांवों  में  से  ही  ऐसे  लोगों  की  भरती  होनी  चाहिये  न  कि  शहरों

 मं  से  ।  शहरों  से  हमें  लोगों  को  गांवों  में  नहीं  भेजना  चाहिये  |

 ह
 इसके  साथ  ही  साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूँ  कि  जो  ब्लाक  डिवेलपमेंट  इत्यादि  कमेटीज

 होती  उनके  नान-ग्राफिक्स  ही  चेयरमैन  होने
 चाहियें

 न  कि  प्राफिशस्स  |

 मैँ  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  स्टाफ  में  बहुत  इन सिक प्रो  रिटी  है  |  उनमें  ऐसी

 है  कि  थोड़े  दिन  के  एक  साल  या  दो  साल  के  बाद  उनको  नौकरी  से  अलग  कर  दिया  जएगा  |

 ऐसी  भावना जब
 सबक  में  at  हो  जाती  है  तो  कोई  भी  काम  श्रीमद  तरह  से  चल  नहीं  सकता  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  की  भावना  स्टाफ  में  पैदा  न  होने  दी  जाए  |

 हमारी  जो  प्रापैगण्डा  मशीनरी  उसके  बारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  देयर इज़  लैक

 आफ  प्रापेगंडा  ।  हम  हमेशा  इसी  पर  डिपेंड  करते  हैं  कि  मिनिस्ट्री  ग्राफ  इनफार्मशन  भ्र  ब्राड  कास्टिंग

 जो  वही  हमारे  लिये  सब  प्रापैगण्डा  करती  मगर  हम  देखते  हैं  कि  गांवों  के  जो  लोग  उनके

 पास  जो  जर्नल्स  हैं  जैसे  योजना  कुरुक्षेत्र  भगी रथ  स्वास्थ्य  पहुंचते  नहीं  यहीं  पर

 पढ़ें  लिखे  लोगों  तक  वे  रह  जाते  हैं  ।  इस  वास्ते  मैं  करना  चाहता  हूं  कि  जो  प्रापैगण्डा  का  हमारा

 ढंग  उसको  बदला  जाना  चाहिये  प्र  उसको  बदलने  के  लिये  हमें  कम्युनिटी  मेले  करने

 ७, जिनमें  कुश्ती तथा  दूसरी ऐसी  गेम्स  करनी  चाहियें  ताकि  इन  tales  में  गवर्नमेंट  द्वारा  बनाई
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 गई  स्कीमों  का  प्रचार  लोगों  में  किया  जा  सके  कौर  वे  इन  स्कीमों  से  लाभ  उठा  सकें  |  हमें  सिनेमा  de

 के  जरिये  से  भी  लोगों  को  अ्रपनी  स्कीमों  के  बारे  में  जानकारी  करानी  चाहिये  |  ड्रामे  करने  चाहियें

 म्यूज़िकल  पार्टीज़  तथा  एग्जिबिशन  के  जरिये  से  भी  लोगों  तक  अपना  प्रोग्राम  पहुंचाना  चाहिये  ।

 म  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  हम  काम  करते  उसको  रिजनल  लैंगूएजिज में  छपवा

 करके  हम  लोगों  में  मुफ्त  बांट  दिया  करें
 तो

 इससे  लोगों  में  यह  भावना  पैदा  होगी  कि  हमारा  मुल्क  :

 तरक्की  कर  रहा  ह  प्रौढ़  उनको  पता  चलेगा  कि  हमारे  मुल्क  ने  कितनी  तरक्की  की  है  ।

 ०५
 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारा  जो  पैटन  ग्राफ  डिवेलपमेंट है  वह  एक  ही  तरह  का  है  ।

 में  पूछना  चाहता  हूं  कि  केरल  में  या  मद्रास  में  या  बंगाल  में  सड़कें  बनाने  की  क्या  जरूरत  हैं
 ?  वहां पर

 इतनी  ज्यादा  जरूरत  नहीं  हे  जितनी  कि  पंजाब  प्रौढ़  राजस्थान  जसे  प्रदेशों  में  है  या  मुल्क  के  दूसरे

 हिस्सों  में  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जो  कंडीशंस  जिस  जगह  पर  प्रवेश  करती  उनके  मुताबिक  ही

 हमारा  पैटने  ग्राफ  डिवेलपमेंट  होना  चाहिये  ।  हम  एक  ही  दवाई  से  get  wat  बीमारियों  का

 इलाज  नहीं  कर  सकते  अलग  अलग  किस्म  के  मरीजों
 को

 फायदा  नहीं  पहुंचा  सकते  हैं  ।

 ga  मैँ  कोप्रेटिव  AItaat  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  |  इसके  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया

 है  ।  हमारी  गवर्नमेंट  ने  बहुत  सी  जगहों  पर  जमीन  पर  सीलिंग  लगाई  है  ।  तो  सीलिंग करने  का  जो

 ढंग  है  वह  बिल्कुल खराब  है  ।  ठीक  ढंग  नहीं  है  ।  हम  पहले  अ्रनाउन्स  कर  देते  हैं  कि  राज  से  फलां

 तारीख  तक  सीलिंग  होगी  तो  जिस  जमीन  की  हमें  सीलिंग  करनी  होती  है  उस  जमीन  का  मालिक

 से  उस  जमीन  को  बेच  देता  है  या  प्रेरक  रिश्तेदारों  को  बांट  देता  है  |  क्या  कोई  भी  आदमी  यहां  कह  सकता

 है  कि  कितनी  जमीन  कग वबन सट  ने  सीलिंग  करने  के  बाद  किसी  से  ली  ate  कितनी  जमीन  को  हमने

 लोगों
 में

 बांटा
 ?  मेरा  ख्याल[है  कि  कोई  ऐसा  श्रादमी  नहीं  है

 जो
 यहां  पर  पूरे  प्राकड़  दे  सके

 कि
 हमनें

 कितनी  जमीन  देश  में  पाई
 |

 कोआपरेटिव  फालिंग  का  जो  हमने  रेजोल्यूशन  नागपुर  में  पास  किया  है  उसके  बारे  में  हमारे

 यहां  बहुत  बड़े  बड़े  क्रिटीसिज्म होते  हैं  ।  कोई  कहता  है  कि  यह  रूसी  बन्दी  सिस्टम  रशियन  टाइप

 फार्मिग  कोई  कुछ  कहता  कोई  कुछ  कहता है  ।  लेकिन  यह  बात  बिल्कुल  गलत  है  |  यहां पर

 रशियन  टाइप  श्राफ  फार्मिग  नहीं हो  रही  |  ।  यहां  पर  यह  चीज  वोलेंटरि  बेसिस  पर  हो  रही  है  |  लकिन

 हसरत  करना  चाहता  हुं  कि  हालांकि  हमारे  नेता  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  है  कि  यह  वालेन्टरी

 बेसिस  पर  होगा  कार  वह  डोर  टु  डोर  जमींदारों  के  दर५.जों  पर  जाकर  दस्ती  करेंगे  कि  वह

 कोआपरेटिव  फार्मिंग  में  श्री  जायें  ले  किन  कुछ  जमींदारों  के  दिल  में  डर  है  ।  उस  डर  को  दूर  करने  के  लिये

 हमें  चाहिये  कि  कुछ  न  कुछ  करें  ।  एक  तो  यह  कि  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  या  गवर्नमेंट  की  तरफ  से

 एक  डे फि निट  एड  कटेगा  रिकल  स्टेटमेंट  होना  चाहिये  जिसमें  वह  यह  कहें  कि  लेंड  श्रोनरदिप

 foray  नहीं  की  दूसरे  यह
 कि  वह  कह

 कि  वालेटरी  बेसिस  पर  श्राप  इसमें  प्रकार  ज्वाइन हो

 जायें  लेकिन  झ्रापको  श्रर्त्यार  होगा  कि  जब  श्राप चाह  श्राप  कोआपरेटिव  फार्मिग से  fast कर

 सकते हैं  तीसरी  बात  इसमें  यह  होनी  चाहिये  कि  जमींदार  को  पुरा  हक  हो  कि  वह  aga  जमीन

 को  बे  कर
 सके  या  ै माट्गज  कर  सके

 |
 हम  यह  तीन  बातें  कर  सकते  हैं

 तो
 में  समझता  हूं  कि

 हमारा  कोआपरेटिव फार्मिग  का  प्रोग्राम  काफी  मजबूती  से  चल  सकेगा  |

 इसी  तरह  से  स्विस  कोश्नापरेटिव्ज  की  बात  है  ।  उसको  तो  हमें  चलाना  ही  पड़ेगा  ।  जब  तक  हम

 कोआपरेटिव  फार्मिग  को  अच्छे  पैमाने  पर  नहीं  चला  जैसा  कि  हमारा  रेजोल्यूशन  जितनी

 हमारी  साइंस  जमीन  है  उस  जमीन  को  लैण्डलेस  एग्रीकल्चरिस्ट्स  को  देकर  उसमें  कोशा
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 गवर्नमेंट  को  करनी  चाहिये  ।  में  चाहूंगा  कि  वह  कम  से  कम  तीन  साल  तक  चले  ताकि  लोग

 उमसे  तजुर्बा  हासिल  करें  ।  सीलिंग  के  बारे  में  एक  प्वाइंट  मेरे  मन  में  है  ।  जब  मैं  प्राम  जमींदारों  से

 करता  हुं  तो  पता  लगता  हैं  कि  उनके  प्रकार  यह  भी  फीलिंग  है  कि  हमारी  जमीनों  पर  सीलिंग

 करके
 तो

 पवर्नेमेंट  ने  उसे  ले  लेकिन  जो  पूंजीपति  हैं  उनकी  पूंजी  पर  पता  नहीं  कोई  सीलिंग  लगने

 जा  रही  है  या  नहीं  ।  इसलिये  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  ३०००  रु०  तक  की  यह  सीलिंग  लगाई  जानी

 चाहिये  |
 इनकम  टैक्स  कुछ  ऐसा  हो  कि  ३०००  रू०  के  बाद  जो  कुछ  भी  हो  वह  सरकार  के  कब्जे  में

 खुद  ही  भरा  जाय  |  जहां  तक  तनख्वाह  की  बात  सीलिंग  खान  पेमेंट  भी  होनी  चाहियें  ।  मैं  चाहता  हूं

 कि  ज्यादा  से  ज्यादा  तनख्वाह हो  १५००  रु०  कम  से  कम  तनख्वाह हो  Ro  रु०  |  इससे

 ज्यादा  तनख्वाह हम  रखते  हैं
 तो

 लोगों  में  यह  भावना  पैदा  होगी
 कि

 हम  गरीब  को  मारना  चाहते  हैं
 ।

 हमारे  यहां
 ७०

 या
 ८०

 फीसदी  लोग  गांवों  में  रहते  हैं
 ।

 क्या  हम  सचमुच  इस  हिसाब  से  उनके

 लिये  भ्रपने  बजट  से  पैसा  देते  है  ?  मैं  समझता  हुं  कि  बिल्कुल  नहीं  देते  ।  मैं  करना  चाहता  हूं  कि

 हमारे  सारे  टैक्स  का  कम  से  कम
 ८  ६  परसेन्ट  लैण्ड  रेवेन्यू  से  जाता  है  जो  कि  आजकल  के  हिसाब  से

 ७०  करोड़  रु०  बनता  है  ।  वह  कम  से  कम  श्राप  गांव  पंचायतों  को  दें  ।  यह  कोई  बहुत  ज्यादा  रुपया  नहीं

 है
 ।

 उससे  गांव  पंचायत  दें  अपना  काम  कर  सकेंगी  |  पंचायतों  के  मुताल्लिक  मैं  करना  चाहता  हूं
 कि

 हम  को  पंचायतों  को  डेवलप  करने  के  लिये  aga  कोशिश  करनी  है  ।  हमारे  गांव  पंचायतों  के
 जो

 सरपंच  होते  हैं  उनके  लिये  एक  मिनिमम  eves  os  एजूकेशन  रखना  चाहिये  साथ  ही  एक  सरपंच

 को  बराबर  बहुत  दिनों  तक  नहीं  रखना  चाहिये  ।  उसको  हमेशा  के  लिये  सरपंच  नहीं  बनाना  चाहिये  ।

 सरपंच  दुबारा  दो  साल  के  बाद  एलेक्स  करना  चाहिये  ।  इसी  तरह  से  जो  सरपंच  होता  हूं  उसको

 कंडक्ट  श्र  एग्जीक्यूटिव  दोनों  प्रायरिटीज  नहीं  होनी  बल्कि  जो  फंक्शनल  कोग्रापरेटिव्ज

 @  गांव  में  वह  सा  रा  काम  करें  शौर  वह  पंचायतों  के  मातहत  हों  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  तरह  सें  पंचायतों

 का  काम  बहुत  ठीक  ढंग  से  चल  सकेगा  |  पंचायतों  में  हरिजनों  प्रौर  औरतों  के  लिये  रिज़वान  होना

 चाहिये  |  जब  तक  हम  यह  नहीं  करेंगे  तब  तक  हमारे  मनों  में  यह  भावना  चलती  रहेगी  कि  हरिजनों

 ौर
 भ्र ौर तों  के  साथ  बिल्कुल  wea  सलूक  नहीं  होता  ।  मैं  गव नें मेंट  से  यह  भी  अरज  करना  चाहता  हूं

 कि
 लोगों  का  बड़ा  मसला  तो  है  गुल्ली  जुल्ली  |  हमने  बड़े  बड़े  प्लैन्स  बनाये  हैं

 |
 हमारे  मुल्क

 की
 जो  बड़ी  इंडस्ट्री  है  वह  है  एग्रीकल्चर  इंडस्ट्री  ।  हमारा  मुल्क  ऐंग्रीकल्च  रीडर्स  का  मुल्क है

 |

 हमारी  एकानमी इसी  पर  केस  करती  है  ।  ८०  फीसदी  लोग  ऐग्रीकल्चरल  एकानमी में  रहते

 इसलिये
 पेज

 करूंगा  कि  हमको  ज्यादा से  ज्यादा  फर्टिलाइजर  फैक्ट्रिज बनाने  पर  जोर
 देना

 चाहिये  ।
 हम

 जो
 भी  चाहें  प्रोजेक्ट्स  बनायें  लेकिन  साथ  साथ  इस  तरफ  भी  ध्यान  देना  हमारे  लिये

 अज़ हद  जरूरी  है  |

 आखिर  में  मैं  बहुत  बहुत  धन्यवाद  करता  हूं
 कि

 wat  मुझे  बोलने  का

 मौका  दियां  ate  जो  बिल  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  यहां  लाये  हैं  उसको  तहे  दिल  से  सपोर्ट  करता  हूं
 |

 श्री  :
 वित्त  मंत्री  महोदय  द्वारा  वित्त  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  तुरन्त  बाद

 हमें  विरोधी  पक्ष  की  कौर  से
 दो

 परस्पर  विरोधी  भाषण  सुनने  का  प्राप्त  नम्रा
 ।

 श्री  मसानी  ने

 यह  शिकायत की  है
 कि

 निगमों  पर  बहुत  कर  लगाया  गया  जिससे  छोटे  छोटे  अंशदानों  पर  प्रभाव

 पड़ा  आयकर  का  भी  उन्होंनें  विरोध  किया  हैं  |  साम्यवादी  पक्ष  की  से  जो  माननीय  सदस्य  बोले

 रहे  सामान्य व्यक्ति  पर  लगे  भारी  कर  की  शिकायत  कर  रहे  थे  ।  वह  प्रत्यक्ष  करके  विरोधी  थी  |

 में  इन्हीं  बातों  के  सम्बन्ध  में  अपने  कुछ  विचार  व्यक्त  करता  झा  कुछ  सुझाव  प्रस्तुत  करूंगा
 |

 हमारा  देश  गरीब  देश  ह  भ्र  जहां  हमें  सामान्य  व्यक्ति  पर  ही  करू  लगाना  होता  हे  ।  जो  बहुत

 ही  गरीब  वर्ग  है  वहू  तो  कर  दे  ही  नहीं  सकता  |

 तहत  सोप  गाल

 प्रसाघार

 oafaat  कों
 हया बहुत

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 कम  है  ।  यदि  हमारा  विचार  योजना  कौर  उसके  प्रशासन  को  छोड़ने  का  तो  सामान्य  व्यक्ति

 पर  कर  लगाना  होगा  ।  इसी  प्रकार  निगमों  पर  कर  लगाने  के  पति  रिक्त  ग्न्य  हमारे  काफी  साधन

 नहीं हैं  ।  प्राय कर  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  राय  की  उन्नति  नहीं  हो  रही
 |

 हमारा  समाजवादी  देश  हू
 ।

 हम  प्रमी रो  की  प्राय  कम  करके  गरीबों  को  ऊपर  उठाना  हैं
 |

 प्राय  कर  att  निगम  कर  में  ु  द्धि  होनी  चाहिये  विशेषकर  उस  अवस्था  में  जबकि  प्राय कर  के  ७५

 बहुत  ही  निराशाजनक हों
 ।

 इस  वर्ष  इस  दिशा  से  केवल
 ८७

 करोड़  रुपये  की  इसकी  उन्नति

 होनी  चाहिये ।  न्यूनतम  स्तर  को  कम  करने  वाली  बात  से  मैं  सहमत  नही ंहूं  ३०००  से  ३४५००  रुपये

 वार्षिक  कमाने  वालें  कम  बहुत  तो  बहुत  ही  कम  हैं  ।
 '

 प्रतिशत  कौर  एक  प्रतिशत  से  ही

 ATE  कुछ  बन  जाता  है  ।  परन्तु  कर  एकत्रित  करने  वाली  मशीनरी  बड़ी  दक्ष  होनी
 ताकि

 व्यय  पर  इस  साधन  से  लाभ  उठाया  जा  सके  ।  मीरो  पर  ग्रसित  कर  लगाना  चाहिये  |  परन्तु  ऐसा

 नहीं  करना  चाहिये  कि  उनका  सारा  उत्साह  ही  नष्ट हो  जाय  |  राय  व्ययक  देखने  से  पता  चलता  हे  कि

 हमारा कुल  घाटा  २२२  करोड़  रुपये  है  ।  राजस्व  खाते  में  भी  ८२  करोड़  का  घाटा  है  |  करों  द्वारा  हमें

 ५ कंवल  २३  करोड़  रुपये  प्राप्त  होंगे  ।  राज  के  हालात  में  यह  सम्भव  नहीं कि  अप्रत्यक्ष कर  को  हटा

 जाये  |

 एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  कि  हमने  बनकर  g  प्रतिशत  बढ़ा  दिया  इससे  २  करोड़

 ४५०  लाख  रुपय  क़ा  क्रय  होगी  |  हमें  सम्पदा  व्ययकर  तथा  अन्य  कर  से  अ्रघिक  राय  नहीं  हुई  है  |

 mae  इसलिये  भी  कर  एकत्रित  करने  aa  मशीनरी  हमारी  काफी  कमज़ोर  हैं  ।  लेकिन

 हमें  उम्मीद  है  कि
 *

 ,  प्रतिश्त  क़ी  वृद्धि  से  aq  २  करोड़  ४५०  लाख  प्राप्त  हो  जायेगा  |  इससे

 हमें  oat  के  लिये  कौर  ar  गुंजाइश  मिल  जाती  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  हमें  गरीबों

 का  भी  कुछ  ध्यान  चाहिये  ।  मिट्टी  के  तेल  में  कुछ  रियायत  दी  जानी  चाहिये  ।  इसका  प्रभाव

 भ्र धि कतर  देहाती  जनता  पर  पड़ता  ह  प्रौढ़  हर  हालत  में  लाभ  गरीब  को  ही  पहुंचता  हूं
 ।

 नमक
 का

 उदाहरण  हमारे  देश  में  यह  बड़ी  आवश्यक  वस्त ुहूँ  ।  तो  दो  तीन  पैसों  को  वृद्धि  से  ही  गरीबों

 के  लिए  इतनी  अ्रावश्यक  चोज  को  खरीदना  असम्भव  हो  गया  ।  यही  तो  कारण  था  कि  महात्मा  जी  नें

 नमक  सत्याग्रह  किया ai
 ।  मिट्टी  के  तेल  जेसी  आवश्यक  चीज  पर  कुछ  रियायत  देना  झ्रावश्यक

 कई  लोगों  का  यह  बिचार  ह  कि  किसनों पर  समुचित  कर  नहीं  लगाया  जा  रहा  ।  यह  बात

 बिल्कुल  गलत  हूँ
 |  २००

 से
 ३००

 रुपये  क़ी  अल्प
 अय

 होने  पर  भी  उसे  भूमि  का  राजस्व॑श्रदा  करना

 पड़ता हैं
 |  छोटे  भूमिदारों का  कर  ३०  प्रतिद्यात  से  भी  अधिक  बढ़  गया  है  ।  अतः  यह  बात  गलत  है  कि

 किसान  समुचित  कर  नहीं  दे  रहे  कौर  यदि  उन  पर  कोई  नया  कर  लादा  तो  यह  उचित  नहीं  होगा

 श्री  रामजी  वर्मा
 )

 :  उपाध्यक्ष  मुझे  आपसे यह  निवेदन  कि

 मुल्क  में  कर  भार  बढ़  रहा  जब  हम  देखते हैं  पढ़ते हैं  भ्र  सुनते  हैं  कि  इस  मुस्क  को  श्रुति

 भार  उतना  ही  है  जितना  कि  बड़े  बड़े  मुल्कों  में  हैं  तो  श्रांरचये होता  कि  एक  गरीब  देश  की

 जनता  कौर  लोगों  की  पाकिटों  से  इतना  पैसा  निकालना  कहां  तक  उचित  हू  ?  लोगों  पर  कर  लगाने  से

 सरकारी  खजाना  ज़रूर  बढ़ता  है  श्र  उससे  सरकार  कार्य  भी  होते  हैं  किन्तु  क्या  जनता  में  इतना  दम

 रह  जाता  है
 कि

 वह  क  फर  भार  क़ो  लेकर  चल  सके
 ?

 मैँ  समझता हूं  कि  बुनियादी यही  गलती  हू

 कि  जबसे  स्वाधीनता  प्राप्त हुई  है  सरकार ने  अपन  खज़ाने  को  निरन्तर बढ़ाया  है  |  सरकार ने  बड़े  बड़े

 काम  किये  हैँ
 ।

 जनता  से  रुपये  लेकर  कौर  बाहर  से  कर्जा  लेकर  काम  किये  गये  किन्तु  जनता  इस  योग्य
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 नहीं  रह  गई
 कि

 वह  अपत  कार्य  को  सम्हाल  सके  |  उसमें  सम्हलने  की  क्षमता  इन् निशि ये टिव  द्र

 जा  रहा  हू

 ह

 ।
 यह

 बड़े
 खतरे  की

 वात  है  क्योंकि
 यदि

 जनता  में  खुद  भी  उत्साह  न  उमंग न
 इन्निशियेटिव  लेने  की  भावना  न  हो  तो  चे बड़े

 से  बड़ा  कोई  प्लान  बाहरी  मुल्क  की  बदौलत  इस

 मुल्क  में  खड़ा  कर  दीजिये
 ,
 उससे  इस  मुल्क  को  तरक्की  नहीं  हो  सकती  ।  एक  दुसरे  प्रकार  को  गुलामी

 होगी  जिसके  कि  नीचे  हम  दब  जायें  |  इसलिये मैं  arg  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  सरकार

 चलाने
 के

 लिये
 बाप

 कर  भार
 उतना  ही  रखिये

 जितना
 कि

 ज़रूरी  हो  ate  जैसे  कि  गाय से  दूघ  लेते

 समय  उसके  बछड़े  के  लिये  दूध  छोड़  देना  चहिये  जिससे  कि  amt भी  दूध  मिलता  watt  गाय

 के  थनों  से  तमाम  दूध  एक  दम  न  निचोड ़लेना  चाहिये  |

 यदि  सरकार  क  क्षमत
 बढ़ीं  हैं  तो  जनता  की  क्षमता  किस  प्रकर  घटी है

 ह
 इसके  लिये  एक

 उदहरण  मैं  झपके  सामने  देना
 चाहता

 हूं और  वह  देश
 में  अनाज  का  उत्पादन  है  ।  बाप  कहेंगे  कि

 इस  मलक में  गल्ले  का  उत्पादन  बढ़ा ह  लेकिन
 मैं

 पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  बढ़ा है
 ?  जब  सत  १६४७

 में  हमारे  देश  में  स्व  राज्य  आया  उस  समय  २६  लाख  टन  गल्ला  बाहर  से  भ्राता  था  ।  स्वाधीनता  के  बाद

 सन्‌  १६४८-४६  में  राजन  ग्रो  मोर  फुड  कैम्पेन  के  लिये  करोड़ों  रुपये  aa  किप  लेकिन  खाद्यान्न  का

 उत्पादन  कितना  चाहे  कुछ  भी  बढ़ा  हो  लेकिन  सत  PEEVE  में  आपक  ३७  लख  टन  ग्राम

 बाहर से  मंगाना  पड़ा ।  पत  ५०  में  कुछ  कम  र्था  ।  फिर  REX?  में  प्रतीक  ४७  लाख  टन

 विदेशों  में  मंगाना  पड़ा  |  हकीकत यह  हैं  कि  हर  सल  आपको  बाहर  से  गल्ला  मंगाना  पड़  रहा  है  ौर

 मालूम  एसा  देता है  कि  बिना  बाहर  को  सहायता  के  are  जी  नहीं  सकते  ।  लेकिन  मेरी  समझ  में  यह

 नहीं  प्राता  कि  इंडिपेंडेंस  के  पहले  यहां  के  लोग  अपने  गल्ले  कौर  बाहर  का  कम  गल्ला  मंगा  कर  जीवित

 रह  सके  तो  कोई  कारण  नहीं  दिलाई  देता  कि  स्व घो नता  के  पश्चात  प्राकार  बाहर  से  यह्  करोड़ों  टन

 गल्ला  क्यों  मंगाना पड़  रहा  हू
 ?

 में  सदन  ह  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  २  ८५  लाख प्रौढ़  ५८

 हज़ार  टन  भ्र ना जहमत हमन  प्रा जा दी  के  बाद  से  इस  देश  में  मंगाया  हे  प्रौढ़  उस  पर  कई  अरब  व  करोड़ों

 रुपय  aa  किये  हूं  अर्म में  समझता हू  कि  ars  भी  इसको  अच्छी  तरह  से  जानते  हू  |  मेरा  यह  कहना  हू

 कि  आपका  ग्रो  मोर  फुड  कैम्पेन  फ़ेल  कौर  श्राप  इस  देश  में  किसनों  द्वारा  खाद्यान्न  की  उत्पादन

 काफ़ी  तौर  पर  नहीं  बढ़ा  सके  दौर  इसका  कारण  यह  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  जो  करोड़ों  रुपये

 अपने  भ्रमरों  के  जरिए  खर्च  किये  वह  किसानों  तक  पहुंच  भी  नहीं  सके  ।  किसानों  में  उनसे  दम  नहीं

 ara,  नहीं  उत्साह  नहीं  पैदा  gat  कौर  उनमें  इत्लिशियेटिव  पदा  नहीं  ew

 इस  तरीक  से  योजनाकारों  के  पीछें  जब  किस।नों  को  दबाते  जायेंगे  तो  वे  उभर  नहीं  पाथ  |  ग्रेम

 श्राप  यह  समझते  हैं  कि  इस  मल्व  को  हम  कलकत्ता ग्रोवर  बम्बई  इरादी  बड़े  as  नगरों

 मठ  कर  बना  लेंगे  तो  आप  गलती पर
 ह  |  मलक  को  बढ़ाने  के  लिये  रोक  देश में  खाद्यान्न  का  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिये  ary  अपने  सौदा  काम  के  तरीकों  ग्रोवर  पालिसी  को  बदलिये  ग्रोवर  ऐसी  नीति

 कीजिये  जिससे  कि  गरीब  किसान  are  मजदूरों  में  काम  करने  के  लिये  उत्साह  अय  कौर  वे  खुद

 कर  कमर  कस  कर  मुल्क  को  बनाने  में  जुट  TA  ग्रोवर  यह  समझने  लगें  कि  उनको यह
 काम

 करना हूं

 में  प्यार  वक्त  मिला  तो  सहयोगी  खेती  के  बारे  में  भी  कुछ  कहूं  गा  |  लेकिन  यहां  पर  इतना  जरूर

 कह  देना  चाहता  हूं  कि  इसके  जरिए
 दफ़्तर

 की  खेती  न  बना  दीजियेगा  जिससे  कि  किसन  wit  तबाह

 हो  जायं  |  eat गी
 खेती  अच्छी  चीज हूं  उसका  हम  सेन  करते  हैं  भ्रांत  वह  होती

 चाहिये
 लेकिन  वहू

 किसानों  क
 ही

 साइड  से  उनसे  एक  प्रकार  से  सहयोग  करके  ही  नरपत  wa  नदी  चलाते हैं  ।  इस  मुल्क  में

 अप  जानत ेहैं  कि  एक  एक  गज़  के  ज़मीन  के  टुकड़े  पर  किसान  खेती  हूं  झोर  उसको  जोतता  है

 रेलवे  ग्रीस  एक  दूसरे  से  सहयोग  करके  खं  वी बाड़ी  करते  हैं  ।  मैँ  चाहता हूं  कि  आपस  में  किसानों

 «69  (Ai)



 Xoo  faa  विधेयक  २०  अप्रैल  १९४९

 रामजी

 को  इस  सहयोग को  भावना को  डेवलप  किया
 उनकों  सहायता  को  जाय

 |
 उनके  हाथ  पकड़  कर

 उन्हें  ऊपर  उठाइये  |  ऐसा  यदि  श्राप  करेंग  तो  देश
 झाग

 बढ़  सकेगा  ग्रन्थ  नहीं  ।

 में झ्रापसे यह यह ह  निवेदन  करूं  कि  इसी  गलती के  कारण  कि  इस  टैक्सेशन  से  सरकारी

 खजाने  में  नला न। नट अभिवुद्धि  होती  है  शौर  आगे  भी  हो  कौर  उमी  ग़लत  खयाल  को  लेकर  हमारे  एक  साथी  ने

 प  |  उन्होंन  उसक  es संगसारी  के  सवाल  को  उठाया  कौर  उन्होंने  क  कि  यह  टेक्स  लगना

 दलील  यह  दी  कि  चोरी  जब  ३६  रुपये  मन  बिकती  हूं  तो  उससे  १३  रुपय  का  सरकार  को  मुनाफा

 होता  है  are  खंड सारी  ३३  रुपये  प्रतिमन  बिकती  हैं  तो  क्या  सरकार  की  उससे  मुनाफा  नहीं

 चाहिये  ?  अगर  बात  इतनी  ही  सो  हो  तो  यह  बहत  सुन्दर  जचती  हे  कि  उनसे  जरूर  टेक्स  लना  चाहिये

 किन्तु  में  आपसे  निवेदन  करूं  कि  १३  रुपये  टेक्स  देने  के  बावजूद  भी  २२  रुपये  पर  जो  यहा  मिलों  को

 चीनी  बिकती  हैं  तो  खाद्य  मं  त्री महोदय  ने  एक  मर्तबा  अपनी  स्पीच  में  कट्टा  था  कि  हमको  विदेशों  में  जो

 चीनी  भेजनी  पड़ती  हैं  वह  विदेशों  में  अन्य  देश  के  म  कांबले में  १७  रुपये  पड़त  है  ।  २२  रुपये  पर  भी  पदा

 करके  उनको  मना  हूं  तो  क्या  श्राप मिल  को  चीनी  कौर  खंडसार  दाव कर  का  एक  ही  तरफ  रख  े  ?

 उत्तर  प्रदेश में  खंडसारी  वालों  कों  एक  भ्रसोसियेशन हैं  जिसका  कि  नाम  य०  पी०  गड़  एंड

 खंडसारी  अ्रसोसिप्रेशन  ह  उनक  तरफ  से  एक  पम्फलेट  शाया  सराह  जिसमें  उन्होंन  सरकार

 से  ग्रसित  को  ह  ग्रोवर  सब  बातों  की  तकलीफों  का  रोना  रोया  हूं  ।  उन्होंने  दिखलाया  हूं  कि  हमारी

 खंडसारी का  जो  उत्पादन हूं  वह  ३१  रुपये  कौर  २६  नये  पैसे  पर  पौंड  पड़ता हूं  तो  wa

 कि  उत्पादन  खरब  ३१  रुपये  २६  नये  पैसे  पड़े  उनसे  भी ४  रुपये  टैक्स  लिया  जाय  शरर

 जिनका  कि  उत्पादन  टेक्स  २२  रुपये  उत्पादन  खच  २२  रुपये  से  भी  कम  पड़े  उनसे  भी  इतना

 ही  लिया  जाय  यह  कोई  हिसाब हू
 ?

 मेँ  समझता हुं  कि  जिसके कि  हाथ  में  बासन  को बागडोर  ह  उसको

 इसी  तक  aga हिसाब  से  चलना  होगा  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  ३१  रुपये  र  २६  नये  पसे

 उनके  कहां  तक  जायज  लेकिन  आपके  जरिये  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  से  इतना  ज़रूर  निशान

 करना
 हूं  कि  उनके  हिसाब  में  कोई  गलती ह  तो मंत्री  जो  कोई  कमेटी  बन  कर  या  नीति

 तरीके  से  इसकी  जांच  करा  लें  शर  जो  सही  उत्पादन  खच  हो  उसके  अनसार  टेक्स  लगायें

 नहीं  तो  नहीं  लगाना  चाहिये  ।  मेँ  तो  श्राप  से  कहूं  कि  खंड सरी  पर  टेक्स  नहीं  चाहिये  ।  मिलों

 पर  बड़े
 बड़े  जो  उद्योग भी  हैं  बड़े  बड़े  आ्रामदनी  के  जरिये हैँ  उन  पर  श्राप  टैक्स  लगातार  लेकिन  खंडसारी

 छोटी  छोटी  स्मॉल  स्केल  इंडस्ट्रीज़  पर  ग्रोवर  क्रेज
 इंडस्ट्रीज़

 पर  भी  यदि  श्राप  टेक्स  लगाते  हैं

 तो  मेरा  कहना  हूं  कि  उसमें  छोटी  झर  बड़ी  इंडस्ट्रीज़  में  टैक्स  के  बारे में  कुछ  भेद  तो  होना

 उनका  कुछ  हिसाब  तो  होना  कोई  तारतम्य  तो  होना  ही  चाहिये  |  आपको टैक्स  लगाना है  तो

 बड़े  बड  उद्योगों  शरीर  कारखानों  पर  लगाइये  |  ले  किन  श्रापका  यह  याद  रखना  चाहिये  कि  हमारे  देश

 मेंजो  छोट  छोटे गृह  गरीर  कुटीर  उद्योग  चलते  हैं  कौर  जिनमें  कि  हमारे  लाखों  लोग  रोज़ी  कमा रहे  हैं
 उन  पर  झप  बजाय  टकक्‍्स लगात  के  उनको  पनपाने

 प्रोत्साहन
 देने  को  कोशिश  खोजिये  |

 यह  बड़े  खतरे
 की  चीज़

 होगी  नगर  श्राप  इसके  विरुद्ध  आचरण  करते  हैं  ।  प्रभी  मेरे  एक  मित्र  ने  जो  कहा

 उसको  सुन  कर  मुझे  बड़ा  दुःख
 |

 उन्होंने  कहां
 कि

 वे  उस  जिले  से  कराते  हैं  जहां
 कि  १४  चीनो

 फैक्टरी  हैं
 ।  मैँ  भी  उसी  जिलें

 से  mar हूं  जहां कि  १४  चीनी  मिलें हैं  शरीर  राज  हमारा  उनका  यही

 झगड़ा  हू  ।
 पता  नहीं  हमारे  थ  सदस्य

 इन  १४  फैक्टरियों
 से  प्रभावित हो  गये

 ?
 किन्तु मैं

 तो  कहता  हूं  कि  यही  झगड़ा  @  हम  कहते  हूं  कि  हे  मिल  वालो  तुम यह  २२  रुपये

 पर  जो  चीनी  पैदा  करते  हो  उससे  प्रोडक्शन  जनता  के  सामने  क्या

 तुमने  कभी  बतलाया  कि  तुम्हारा  at  mat  कॉस्ट  ग्राफ  प्रोडक्शन  हूँ
 ?
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 इसी  बात  वहां  हमारा  झगड़ा  शुरू  होता  है
 |  इसी  तरह  से  गन्ने  की  कास्ट  श्राफ  प्रोडक् दान  कौर

 ,  उसकी  प्राइम  का  सवाल  है
 ।

 इसके  लिए  हर  साल  हड़तालें  होती  होता  लोगों  को  जेल

 जाना  पड़ता  साधारण  किसान  THo  एल०  एज०  को  शौर  एम०  पाठको को  |

 यह  सब  सरकार  का  इस  झोर  ध्यान  दिलाने  के  लिए  किया  जाता  है  लेकिन  कभी  कभी  सरकार  इसको

 पोलिटिकल  सवाल  बताकर  टाल  देती  है  कौर  कहती  है  कि  यह  पार्टियों  का  झगड़ा  है  इसके  पीछें

 पोलिटिकल  स्टंट  है  ।
 मैं  आपसे  नम्रता  के  साथ  निवेदन  करना  चाहता  मंत्री

 कि
 यह  पार्टी

 का  सवाल  नहीं  यह  किसानों  का  सवाल  यह  गन्ने  का  सवाल  प्रौर  यह  उठते  हुए  हिन्दुस्तान

 के  लोगों  का  सवाल  है  प्रौर  यह  उस  उद्योग  धन्धे  का  सवाल  है  कि  जिसमें  हजारों  लाखों  नहीं

 बल्कि  करोड़ों  लोग  लगे  हुए  हैं  ।  यह  उनकी  जीविका  का  सवाल  में  भ्रापसे  निवेदन  करता

 हूं  कि
 art  एक  कमेटी  इसकी  जांच  कीजिये  कौर  उसी  में  ते  कीजिये  कि  खंडसारी  वालों  को

 कया  पड़ता  है  अगर  उनको  बहुत  मुनाफा  है  तो  उनसे  ले  प्रौढ़  उसी  में  यह  त  कीजिये  कि  गन्ने
 वालों  को  क्या  पड़ता  है  भ्र ौर  शुगर  केन  फैक्टरी  उनको  कितना  चूस  रही  हैं  ।  मंत्री

 मे
 आपसे  यह  बहुत  ही  नम्रता  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सवाल  टालने  का  नहीं  है  ।  श्राप

 खंडसारी  पर  यह  कह  कर  टैक्स  लगा  सकते  हैं  कि  वह  ३६  रुपये  पर  बेचते  हैं  ौर  यह  ३३  रुपये  पर

 arm  इनसे  भी  १३  रुपया ले  लीजिये बेचते हैं  गौर  उनसे  हमको  १३  रुपया  मिल  जाता  है  ।

 अर  ये  छोटे  लोग  हैं  इनसे  २३  रुपया  ले  लीजिये  श्र  उनके  लिए  १०  रुपया  ही  छोड़  दीजिये

 क्योंकि ये  ज्यादा  बोल  नहीं  सकते  ।  लेकिन  इस  तरह  से  टैक्स  लगाने  से  श्रौर इस इस  तरह  से  TTT

 करने  से  काम  नहीं  चल  सकता  |  इस  हाउस  को  भी  यह  देखना  चाहिए  कि  यह  हिन्दुस्तान  के

 गरीबों  की  बात  है  इस  तरफ  ५  तवज्जह  देनी  चाहिए  ।  मे  तो  aaa  बहुत  ही  नम्प्रता के साथ के  साथ

 पुन  :
 यह  निवेदन करता  हूं  कि  यदि  हो  सक  तो  श्राप  उदारता  के  साथ  इस  खंडसारी

 के
 को

 स्थगित ही  कर  दीजिये  ate  इस  बात  की  जांच  कीजिये  कि  इसकी  कास्ट  प्रोडक्शन क्या  है  ।

 इसमें  हमारा  सवाल  भी  हल  हो  जायगा  ।  हम  गठन  वालें  हर  साल  जेल  जाते  हड़ताल

 करते  हैं  किसानों  age  पर  उनके  हित  के  लिए  ।
 हमारा  प्रदान

 भी  इस
 तरह  से  हल  हो  जायेगा

 ।

 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  इस  दिशा  में  कदम  उठाने  का  विचार  किया  था  ।  वह  एकਂ  ट्र पार टाइट

 काफ्रेंस  बुलाना  चाहती  थी  जिसमें  मिल  गन्ने  वालों  are  सरकार  तीनों  के  प्रतिनिधि  हों  ।

 लेकिन  पता  नहीं  वह  स्कीम  कहां  दब  गयी  |  इस  समय  प्रधान  मंत्री  जी  भी  हाउस  में  मौजूद  हैं
 ।

 में  प्यासे  श्र  प्रधान  मंत्री  जी  से  array  के  साथ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जब  इस  मुल्क  की

 खाद्य  समस्या  बिगड़ी  ate  श्राप  कहते  थे  कि  नहीं  खाद्य  समस्या  हमारे  हाथ  में  उस
 समय

 जब  भाव

 ag  और  पोली  टिकल  पार्टीज़  के  लोग  जेल  जाने
 तो

 हमारे  प्रधान  मंत्री
 जी

 ने  प्रो  कर
 सब

 में  समझता पार्टीज़  की  एक  कमेटी  बुलायी  थी  श्र  इस  समस्या  के  बारे  में  सब  से  राय
 ली  थी  |

 हूं  कि  गन्ने  शर  खंडसारी का  सवाल  भी  कोई  छोटा  सवाल  नहीं  है  |  यह  उस  उद्योग  से  सम्बन्ध

 रखता  है  जो  कि  छोटे  लोगों  का  उद्योग  है  ।  इसलिए  art  इसे  टालिए  मत  |  यह  राष्ट्र  निर्माण

 में  बहुत  ही  सहायक  चीज  है  ।  इसलिए  म  area  निवेदन  करता हुं  कि  are  इस  टैक्स  को  स्थगित

 कीजिये  शरर  एक  कमेटी  बनाइयो  कि  जिसके  ज़रिये  से  इस  मसले  को  हल  किया  जाये  |

 मैं  कुछ  are  भी  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 ।

 हम  लोग  देहात  में  रहते  हैं
 ।

 हम  जानते  हैं

 कि  अगर  देश  का  उत्पादन  बढ़ेगा  तो  आपको  भी  टैक्स  मिलेंगी  ।  मैं  आपका  ध्यान  खाद्य  समस्या
 की

 और  दिलाना  चाहता  हूं
 ।

 खाद्य  समस्या  से  घबराकर  श्राप  कोआपरेटिव  फार्मिग
 की

 तरफ  जारहे  हैं
 ।

 कोआपरेटिव  फार्मिग  बहुत  weal चीज़  है  ।  हम  लोग  भी  उसको  पोई  करते  लेकिन एक  बात

 म  श्राप  से  निवेदन  करूं  ae  वह  यह  कि  इस  मुल्क  में  ऑडिट  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  ने  जो  काम

 किया  हूं  उसपे  उनको  बहुत  बदनामी  मिली  है  ।  इसका  य रिगाम यह यह  हुमा  है  कि  लोग  आज  कोआपरेटिव
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 का  नाम  सुनकर  घबराते  हैं  ।  इस  मुल्क  में  कोआपरेटिव मारकेटिंग  फेडेरेशन  बना  था
 प्रौढ़

 गन्ने  के  वारे

 में  सोसाइटियां बनी  थीं  ।  इन  सोसाइटियों  ने  गन्ना  बढ़ाने  का  काम  नहीं  किया  बल्कि  गन्ने  को  बचकर

 नफा  उठाने  का  काम  किया  जिसकी कि  ठेकेदार  करते  हैं  ।  तो  इस  कारण  लोग  कोआपरेटिव  शब्द

 से  घबराते  हैं  ।  फिर  भी  चूंकि  यह  ॒  चीज़  सिद्धान्त  में  wars  भर  चूंकि  ose
 मुल्क

 के  लिए

 यह  जरूरी  है  कि  जिन  किसानों के  पास  छोटी  छोटी  जमीनें हैं उनको  मिलाया  जाय  ae  फिर  उस

 खेती की  इसलिए  हम  इसका  समर्थन  करते  हैं  ।  लेकिन  इस  दिशा  में  कदम  उठाने  के  पहले  बहुत

 समझदारी  से  काम  लेना  चाहिए  ale  देहात  के  लोगों  के  सहयोग  से  ही  इसको  चरागे  चलाना

 अब  तक  जो  कोआपरेटिव  को  वाले  लोग  र  हे  हैं  उन्होंने  विदेशी  सिद्धान्तों  को  मोटी  मोटी  किताबों

 में  पढ़ा  है  ।  लेकिन  जो  काम  इस  दिशा  में  मुल्क में  राह  उसमें  उनको  नेकनाम  नहीं  नीला  है
 ।

 लेकिन  में  ort  भी  कहता  हुँ  कि  इस  मुल्क  म  कोआपरेटिव का  तत्व  है  ।  यहां  पर  गांव  गांव
 घर  क्रम

 पड़ोस  पड़ोस  में  लोग  सहकारी  खेती  करते  हैं  ।  नगर  ऐसा  न  करें  तो  वे  खेती कर  ही  नहीं  सकते  ।

 पानी  चलाना  होता  सिचाई  करनी  होती  या  बीज  देना  होता  है  तो  सब  एक  दूसरे  से  मिल

 कर  काम  करते  हैं  ।  तो  जो  यह  तत्व  तेज  में  ह  उसका  भो  ग्राहको  प्रयत्न  क  रना  चाहिए  ।  कता  ग्राहक

 कोई  कमेटी  बिठाई  है  कि  जो  देश  के  इन  कोआपरेटिव  तत्वों  का  अध्ययन  करे  |  त्रिपती  ऐसा  नहों  किया

 यह  समझ
 कर

 कि
 यह

 तो
 गुलाम  मुल्क  रहा

 इसमें कुछ  है  यहां तो  वेद  शास्त्र हैं  प्रौढ़  बड़े

 बड़े  ग्रन्थ i 4 ,  कल्चर  कौर  इस  पर  खरच  करते हैं  ।  लेकिन  बताऊं  कि  इस  मुल्क  में  को  प्रापरेटिव

 का  भी  बहुत  तत्व  है  ।  उसका  arg  wears  को  जिये  |  गांव  गांव  जाति  जाति  समाज  समाज  में

 मं  यहां  यद  तत्व  काम  कर  रहा  है  ।  उसी  को  बढ़ाने  में  सहयोग  को  जिये  |  शर  उसके  बाद

 विदेशी  तत्वों  को  भी  श्राप  ल  लें  ।  ara  विदेशो  सिद्धान्तों  को  भी में  इससे  इन्कार  नहों  करता  |

 ज लकर  यहां  पर  कोश्राप्नटिव  के  काम  को  बढ़ाव  |  यह  उत्पादन  बताते  के  लिए  ज़रूरी  है  तौर  जब

 तक  उत्पादन  नहीं  बढ़ेगा  तब  तकਂ  देश  कल्याण  नहों  हो  सकता  ।  हम  अमरीका  ग्रस्ट्रेलिया

 जापान  से  कौर  रूस  तथा  दूसरे  देशों  से  गल्ला  मंगाकर  बहुत  दिनों  तक  यहां  के  लोगों  का  पेट  नहीं

 भर  सकत  ।  श्राप  जानते हूँ  कि  हिन्दुस्तान  एक  खेतीहर  देश  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  ग्रोवर  दो  फोन  मिनट  में  खत्म  कर  देंगे  |

 थी  रामजी  वर्मा  बहुत  प्रचार

 तो  मैं  कहना  चाहता हूं  कि  यह  मुल्क  एक  खेतीहर  मुल्क  है  किन्तु  यहां  सबसे  बड़ा  सवाल

 हमारे  सामने  यह  है  कि  यहां  की  ग्रा बादी  बहुत  बढ़  रही  है  प्रौढ़  यह  एक  प्रॉबलम हो  गया  है  ।  राज

 सरकार  के  सामने  यह  प्राबलम  है  कि  इस  मुल्क  की  श्राबादो को  किप  तरह  से  घटाया  जाये  वॉक

 श्रीपत  यहां  की  खाद्य  समस्या  का  सवाल  हल  नहीं  हो  सकता  |  यह  बुद्धिमान  लोगों  को  बातें  यह

 उन  लोगों  की  बातें  हैं  जो  कि  बड़े  बड़े  रिसाव  करते  किन्तु  में  एक  चोट  श्राप  से  निवेदन  करना

 मंत्री  कि  इस  मुल्क  में  जो  ३६  करोड़ लोग  रहते  हैं  वे
 कमठ  वे  लोग

 कमजोर  नहीं
 हैं  पौर  इम्पोर्ट  नहीं  हूँ  ।  वे  सब  कुछ  कर  सकते  किन्तु  जब  तक  इन  ३६  करोड़

 लोगों  की  इनको  को  arg  किसी  योजना  के  अन्दर  नहों  लगायेंगे  जिससे  देश  का  उत्पादन  तब

 मंत्री तक  ये  लोग  अपना  उत्पादन-हीं  बढ़ाते  रहेंगे  ।  कौर  इसको  बाप  नहों  रोक

 गुस्ताखी  माफ़  हो  तो
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि  यह  दो  प्रकार
 का  संघ  है

 ।  खेती  अ्राप के  हाथ

 में  रोजगार  देना  ग्राहक  हाथ  में  इंडस्ट्रीज़ प्रापक  हाथ  में  बिना  सरकार के  हांथ  लगाये
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 कोई  इंडस्ट्री  इस  मुल्क  में  नहीं  चल  सकती
 ।

 जब  शझ्रादमी  किसी  काम  को  पकड़ना  चाहता  कोई

 रोजी  रोजगार  करना  चाहता  काम  लेना  चाहता  कोई  सर्विस  लेना  चाहता  है  तो  कह

 को  पाता  है  |  उसमें  मदद  कर  सकते  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्राप  भाषण  बाद  में  जारी  रखें
 ।

 [  श्रष्यक्ष  wetaa  पीठासीन  हुए |

 अघ्यक्ष  महोदय  :  में  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  २०४६  कौ  मतदान  के  लिये  रखूंगा  ।

 महोदय  दारा  श्री  प्रभात कार  का  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  २०४६  मतदान  के

 रखा  गया

 सभा म  मत  विभाजन  द्  पक्ष  में  २५;  विपक्ष  में  १०६

 प्रस्ताव  शअस्वोकृत  |

 श्लाघ्य  क्ष  महोदय  हारा  अन्य
 कटो

 ती
 प्रस्ताव  मतदान  के  लिय  Ta  गये

 तथा  श्रस्वोकृत हुए  ।

 वर्ष  YEXE—Ho  के  लिये  वित्त  मंत्रालय  को  अनुदानों  को  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिये

 रखी  गयी  तथा  स्वीकृत  हुई
 ह  अ

 माग  सख्या  शशांक क  राशि

 लिटर  नटा

 २१  चित्त  मंत्रालय  १,३४,७१,०००

 २२  सीमा-शुल्क  34%  ३,  ५२,०००

 २३  TH  उत्पादन  शुल्क  \9, ¥  १,५९,०० 0

 २४  निगम  कर  ate  सहित  राय  पर  कर  ¥,  29,  ४०,०००

 २४  अ्रफीम  2%,0  १,०००

 २८६  मुद्राक  BRL, oe

 xX  लेखा-परीक्षा  €,€'६,५६,०
 0०

 Qs  चल-मुद्रा  A\9,  १,०००

 २६  टकसाल  ५,३९,३६,०००

 ३०  R35  3,000 प्रादेशिक  तथा  राजनैतिक  निवृत्ति-वेतन

 रे  ग्र ति वयस्कता  भत्ता  तथा  निवृत्ति-बेवतन  १  3,13  2,000

 RR  वित्त  मंत्रालय  के  wares  विविध  विभाग  तथा  अन्य  व्यय  0,23, YY, 000 ३,  4,000

 दे  रे  योजना  झ्रायोग  ८,८'9,०७००७

 डेड  संघ  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच  विधि  समायोजन  2%, XY, 00.0

 रे  विभाजन  के  पूर्व  भुगतान  29,0  R000
 क  य

 मूल  अंग्रेजी  में
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 em

 शशांक  राशि

 सख्या

 ye ey  ree  ee

 ११२  इंडिया  सिक्यूरिटी  प्रेस  पर  गजी  व्यय  १०,०  ८,०००

 ERR,  ३१,००० ११३  चल-मुद्रा  शर  मुद्रा  पर  पूंजी  व्यय

 ११५  SE,YO,000 पू  ०0,000 टकसालों पर  पूंजी  व्यय

 ११५  सेवा-निवृत्ति  वेतन  at  राशि कृत  मूल्य
 ह  e,  ¥\9,000

 ११६  छटनी  किये  गये  कर्मचारियों  को  भुगतान  Y,000

 ११७  वित्त  मंत्रालय  का  अन्य  पूजी  व्यय  e  LE RYV,  VE,  000

 gts  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ऋण  र  ग्रीम  घन  8,8¥,23,25,000 ३,  २८,०००

 तट  Nee

 प्रत्यक्ष  महोदय  हारा  संसद-कार्य  विभाग  लोक  राज्य  सभा
 तथा  उपराष्ट्रपति  क  सचिवालय

 की  की  निम्नलिखित  ata  मतदान  के  लिये
 रखी

 क्यों  तथा  स्वीकृत  हुईं
 :

 मांग  भिषेक  राशि

 सख्या

 रूपये

 १०२  संसद्-कप  विभाग
 3,900

 %o3  लोक-सभा  €१,६६,०००

 १०४  राज्य-सभा  ३  2,019,000

 १०६  उप-राष्ट्रपति  का  सचिवालय
 ड

 YE,o00

 विनियोग  २)  विधेयक

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  FEXE—KO
 गम्

 ४  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ  राशियों  का  भुगतान  शौर  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले

 aa  की  पुरःस्थापित
 करने

 की  अनुमति  दी  जाये  ।

 पश्रघ्यक्ष  महोदय
 ़डत

 यह  है
 :

 वित्तीय  वर्ष  PEXE—Ho  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ  राशियों  का

 भुगतान  शौर  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 &  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  0 | |  |
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 श्री  भोरारजी  देसाई  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 थी  मोरारजी  देसाई  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 वित्तीय  वर्ष  PEXE—Fo  लिये  भारत  की  संचित  निधि  म  से  कुछ  राशियों  का

 भुगतान  बर  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  बिचार  किया  जाये  ।

 महोदय :  पदर  यह  हैं  :

 वित्तीय  वर्ष  PEYS—Loh  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ  राशियों  का

 तान  ate  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर विचार  किया  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 farm  महोदय :  wat  यह  है  :

 खण्ड  २,  खण्ड  ३,  खण्ड  १,  प्र घि नियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक

 का  अंग बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खण्ड  २,  खण्ड  ३,  खण्ड  १,  प्र विनियमन  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़

 faq  गये

 pat  पुराना  देसाई  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।

 महोदय  :  प्रश्न
 यह  है

 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 महोदय  :  श्री  सभा  वित्त  विधेयक  पर  न् अग्रत र  चर्चा  प्रारम्भ  करेगी  |

 वित

 att  रामजी  वर्मा
 :

 माननीय  अध्यक्ष  मैं  भ्र भी  मंत्री  जी  से  यह  निवेदन  कर  रहा  था
 कि

 मुल्क

 को  जो  उत्पादन की  शक्ति  उसको  प्रापर  चैनल  न देने  के  उसको  सर्दी  मार्ग  न  देने  के

 उसका  रुख  दूसरी  तरफ़  हो  रहा  है  दौर  जनसंख्या  बढ़  रही है  ।  इसको  रोकने  का  कोई  कृत्रिम  उपाय

 न  करते  हुए  लोगों  को  काम  करने  के  लिये  साधन  तो  are  आबादी  बढ़ती  भी  तो  भी

 भारत-भूमि  म॑ं  इतनी  ताकत  aah है  कि  वह  झपने  बच्चों  अपनी  सन्तान  का  पालन  करने  की  क्षमता

 रखती  यह  मेरा  दृढ़  विश्वास  हैँ  ।

 मैं  ग्रुप  से  एक  निवेदन  ste  करूं  कि  कुछ  महीने  पहले  मैं  गोरखपुर  में  नौतनवा  के  बीज  गोदाम

 पर  गया  था  ।  लोगों  की  शिकायत  यह  थी  कि  उनको  जो  बीज  दिया  उसमें  रोका  दाना

 कारी
 गोदाम

 से  जो  बीज
 दिया

 गया  उसमें  से  /
 दौर  १/४

 हिस्सा  गन्दा  दाना  है
 ।

 में  पूछना  चाहता

 संगर  जाम
 aa  न
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 रामजी

 हूं  कि  इस  तरह  से  |... बन  काम  चल  सकता  है
 ।

 इससे  तो  अच्छा  यह  हो  कि
 किसान  अपने  घर  में  ही  बीज

 को  रख  लें  और  इसी  से  वे  उत्पादन बढ़ा  सकते  हैँ  ।  कई  पर  मेंने  देखा  है  कि  लेट  पैडी  की  जगह

 पर  दे  दिया  जाता  हैँ  कौर  अर्ली  की  जगह  पर  लेट  पैंडी  दे  दिया  जाता  हैं
 ।

 जो  देने  वाले  होते  हैं

 उनको  इस  बात  से  कोई  मतलब  नहीं  हे  कि  किस  किस्म  का  बीज  दिया  जा  रहा  पाया  ठीक

 दिया  जा  रहा  हैं  या  उनको  तो  इसी  से  मतलब  होता  हैं  कि  उनको  जो  एका  उलट  वह  ठीक  होना

 ठीक  एकाउण्ट  जाना  चाहिये  ।  इस  प्रकार  का  श्राफिशलवाद  किस  तरह  से  हमारी  सहायता

 कर  सकता  यह  सोचने  बात  है  |  इससे  कुछ  काम  नहीं  बनाया  जा  सक॑ता  है  ।  श्राप  ग्रो  मोर

 फूड  करें  या  कुछ  कुछ  नहीं  हो  सकता  हैं  |

 में  यह  भी  चाहता हुं  कि  किसानों  पर  भरोसा  किया  उन  पर  किया  जाए  ।

 यही  समझें
 कि

 वे  लोग  पढ़े  लिखे  नहीं  हैं  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  समझना  कि  उनमें  धंधे
 को

 समझने की  बुद्धि  नहीं  चीजों  को  वे  भ्रच्छी  तरह  से  समझ  नहीं  सकते  गलत ह  ।  वे  सब  चीजों

 को  अच्छी  तरह  से  समझने  लग  गया  |  इस  वास्ते  मैं  चाहता  हूं  कि  उन  पर  विश्वास  किया  जाए
 प्रौढ़

 उनकी हर  सम्भव  सहायता  की  जाए  ।

 ग्राम में  मं  एक  बात  कह  कर्‌  समाप्त  करता  हूं  ।  हमारे  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  हकीम

 सिफ॑  खेती  म  बल्कि  उद्योग  tat  में  भी  हम  चाहते  हैं  कि  कोश्नोप्रेशन  को  लायें  ।  मैं  निवेदन  करना

 चाहता हूं  कि  शूगर  फैक्ट्रिज  का  स्थान
 इस

 मुल्क  में  दूसरे  नम्बर  पर  कराता  है  |  बहुत  दिनों  से  यह  आवाज़

 उठाई जा  रही हैँ
 कि

 इसको  कोआपरेटिव बेसिस  पर  क्यों  नहीं  चलाया  जाता  है  ?  क्यों  नहीं  ग्रो ग्न सें को
 तथा  वर्क्स  पार्टनर  इस  इंडस्ट्री  में  बनाया  जाता  हैं

 ?
 मालिक  भी  इसमें  शामिल  हो  सकते  हैं  |

 बाप  इस  इंडस्ट्री को  नेदा नला इज़  नहीं कर  सकते  तो  कम  से  कम  कोश्रोप्रेटिव  बेसिसਂ  पर  इसे

 तो  चला  ही  सकते हैं  wens  कि  इस  बेसिस  पर  इसको  चलाने  की  जल्दी  कोशिश  की  जानी

 चाहिये  ।  नगर  ऐसा  किया  गया  तो  न  तो  खंडसारी  का  प्राबलैम ही  रहेगा  कौर  न  हर  साल  गन्ने की
 कीमत  निर्धन-रित  करने का  ही  सवाल  पैदा  होगा  ।  सब  प्रश्न  सरल  हो  जायेंगे  ।

 अरब  मैँ
 उत्पादन

 के  बारे  म॑  थोड़ा
 सा

 कह  कर  समाप्त  करता  हूं  ।  इसके  सिंचाई  प्रौर  ये
 दो

 खास  कट्टर  हैं
 |

 जहां
 तक

 सिंचाई  का  ताल्लुक
 मैं

 आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे रे  जिले  में  दो  सौ

 से  प्रतीक  टू  बबल
 लगे  हुए  हैं

 ।
 उनमें  से  आपने  क्या  यह  जानने  का  कभी  प्रयत्न  किया  है  कि  क्या  ced

 या
 ५०  भी

 वर्क  करते  हैं
 ?

 कया  यह  पता  लगाने  का  भी  कभी  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  जो  कमाण्ड  एरिया

 उस  सब
 को

 पानी  पहुंचता  है  या  नहीं  पहुंचता  है
 ?

 इसके  साथ  ही  साथ  एक  यह  भी  बात  है  कि  जो

 रेट  होता  वह  महंगा  पड़ता  हैं
 |

 दूसरी  बात  यह  भी  हैं  कि  नालियां  नहीं बनी  हैं  ।  तीसरी यह  भी  वात

 है  कि  किसान  उसके  अभ्यस्त  नहीं
 उनको  धीरे  धीरे  उस  रास्ते  पर  लाने  की  कोशिश

 भी
 होनी

 चाहिये
 ।  इसके  लिये  श्रमिकों  जो  र ेरेट्स हूं  ,

 उनको  सस्ता  करना  पड़ेगा  भ्र  प्रचा र  द्वारा  उनको  समझाना

 पड़ेगा  |  यह  भी  देखने  mat  हैं  कि  जिस  जिले  में
 दो

 सौ  या  ढाई  सौ  टयूब
 ल  है  वहा  पर  पानी  एक

 खेत  में
 भी

 नहीं  जाता  है  ।  जो
 लोग  पानी  देने  वाले  हैं  वे  लोग  नज़दीक  के  खेतों  में  ही  पानी  देकर  संतोष

 मान  लेते
 हेट्रो  जो

 दूसरे  दूर  के  खेत  होते  उनमें  चाहे  पानी  पहुंचता  है  या  नहीं  पहुंचता  उनसे

 चाज
 कर

 लिया  जाता  है
 भर

 यह  नहीं  देखा  जाता  है
 कि

 बाहर
 ही

 पानी
 वह

 जाता  है  att  किसी  काम

 a

 ।
 दूर  के  किसान

 को
 कोई  फायदा  नहीं  पहुंचता है  कौर  नज़दीक  ही  पानी  रह  जाता  है  ।  मैं

 यह  भी  चाहता  हूं  कि
 इसके  लिपे  फ्लैट  रेट  होना  चाहिये

 ।

 अन्त  में  मैं  अ्रादया  करता
 ह

 कि  जो  सुझाव  दिये  गये  उन  पर  माननीय  मंत्री  महोदय  विचार

 करेगे  पौर  उचित  कार्रवाई  क  गे  ।  मैं  पाया  करता  हूं  कि  gear  पर  लगे  टैक्स  को  स्थगित  करने
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 पर  विचार  किया  जाएगा  शौर  साथ  ही  साथ  जो  दाम  हैं  उनको  कास्ट  बेसिस  पर  निर्धारित  करने  के  प्रदान

 पर  विचार  किया  जाएगा  |

 शो  राम  हरिण  गुप्त  )
 :

 जनाब  स्पीकर  देश  की  तरक्की  ग्रोवर  खसूसन  दूसरे

 प्लान  की  कामयाबी  का  दारोमदार  इस  बात  पर  है
 कि

 बहुंत  सी  स्कीमें  जो  बनाई  उनको  पूरा  करने

 के  लिये  da  का  क  इन्तिज़ाम किया  जाता है  ।  इस  बिल  में  इस  बात  की  कोशिश  की  गई  है  कि  जो

 स्कीमें  उनको  पूरा  करने  के  लिये  फाइनेंशल  wee  किये  जायें  कौर  इसके  लिये  बहुत  से  टेक्सास

 भी  लगायें  गये  हैं  ।  जहां  तक  टैक्सों  को  लगाने  का  सवाल  इसके  बारे  मेँ  मैं  सिफ॑  इतना  ही  कहना

 चाहता  हूं  कि  हमारी  पालिसी  ऐसी  होनी  चाहिये  कि  इन  zeal  का  बोझ  गरीब  लोगों  पर  कम  से  कम  पढ़ें  ।

 इसलिये  मैं  कपिल  करना  चाहता  हूं  कि  खंड सारी
 पर

 जो  डयूटी  लगाई  गई  है  उसमें  कुछ  कमी  तो  कर  दी

 गई  है  लेकिन  wa  भी  वह  काफी  है  प्रौढ़  उसको  प्रौढ़  भी  कम  किया  जाए  ।  इसका  कारण यह  है  कि

 दूसरे  प्लान  का  मकसद  यह  हैं  कि  हम  इस  ढंग  से  काम  ऐसी  स्कीमें  बनायें  कि  जिससे  प्रामदनी  प्रौर

 इनकम के  अन्दर  जो  बड़ी  भारी  डिसपैरिटीज़ हूं  वे  कम  हों  ।  अ्रगर इस तरीक इस  तरीके  से  टैक्स  लगाये  जायेंगे

 जिस  तरीके  से  wa  लगाये  गये  तो  मुझे  भय हू  कि  हम  इस  मकसद में  कामयाब  नहीं हो  सकेंगे  ।

 इस  बिल  में  इस  बात  का  भी  जिक्र  किया  गया  है  कि  साल्ट  ड्यूटी  को
 डीके  टिश्यू  कर  दिया  जाए

 ate  उसको
 डीके  टिश्यू

 कर  दिया  गया हैँ
 ।  यह  बहुत  कन्छी  तजवीज है

 कौर  सैं  इसका  स्वागत

 हूं  क्योंकि  इससे  गरीब  लोगों  को  रिलीफ  मिलेगा  ।

 तीसरी  बात  मैं  स्टेट  श्रंडरटेकिग्स  के  बारे  म  बहना  चाहता हुं
 ।  अराज  इस  बात  पर  बहुत  ज्यादा

 ज़ोर  दिया  जाता  है  कि  जो  बड़े  बड़े  deine  जो  इंडस्ट्रीज  उनको  नैशनलाइज़  किया  जाए  ।

 लेकिन  हमें  इस  बात  का  ख्याल  रखना  चाहियें  कि  हमारा  जो  मकसदनैशनलाइज  करने  का
 वह  पूरा

 हो  ।  मैं  नैशनलाइजेंशन  के  खिलाफ  नहीं  हूं  ।  लेकिन  मैं  समझता हूं
 कि  जो  हमारा  मकसद हूँ  वह  यह  है

 कि  उनसे  जो  आमदनी  होती  उसके  भ्रमर  गरीब  लोगों  का  भी  हिस्सा  हो  ताकि  वे  लोग  भी  फायदा

 उठा  सक  |  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  भी  बम्बई  में  एक  दफा  स्पीच  करते  हुए  इस  बात  की
 तरफ  इशारा

 किया  A(—Ad Ab  हमारा  जो  तजुर्बा  उसकी  बिना  पर  मैँ  कह  सकता  हुं  कि  wars  बहुत  से

 diary  को  नैरानलाइज  किया  गया हैँ  लेकिन  हम  मकसद  मं  बहुत  कम  कामयाब  हुए  हैं  ।  इस

 वास्ते  में  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  पर  हम  को  सी  रियल्टी  ध्यान  देना  पड़ेगा  क्योंकि  देश  की  तरक्की

 का  इस  बात  पर  हँ  कि  जो  श्रंडरटेकिंग्ज  हम  नैशनलाइज  करते  उसका  हम  कैसे

 ज़ाम  करते  हैं  ।  अकसर यह यह  देखने  में  प्राता हैं  कि  जिस  अंडरटेकिंग  को  नैशनलाइज  किया  जाता  है

 उसका  इन्तज़ाम  ठीक  नहीं  उसमें  बहुत  ज्यादा  वेस्टेज  होती  जिससे  फायदे  के  बजाय  नुकसान

 होता है  |  मैं  एक  मिसाल  पेश  करना  चाहता  हुं  ।  सेंट्रल  गवर्नमेंट  ने  जो  आडिट  रिपोर्ट  पेश  की  थी  उसमें
 ्य

 भी  इस  बात का  जिक्र  feat  गयाहै  कौर  कहा  गया  ्  कि  प्राधिकारों  द्वारा

 प्रशासित  कुछ  बड़ी  बड़ी  परियोजनाओं  की  क्रियान्विति  में  श्रतुमानित  लागत  में  काफी  वृद्धि

 और  aa  वित्तीय  गड़बड़ी  देखी  गई  है  ।

 इसलिये  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता हूं
 कि  हमें  इस  मसले  पर्र  गोर  करना  चाहिये  ताकि

 इससे  पूरा  फायदा हम  उठा  सक  |  इसके  बारे  में  मैं  दो  तीन  तजवीज़  पेश  करना  चाहता हूं  ।  पहली

 वीज  तो  यह है  कि  art  हमारी  यह  ara  पालिसी  हैं  कि  जिस  भ्रंडरटेकिंग  को  नैश नला इज  किया  जाता
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 हूँ  पौर  जिन  लोगों  से  उस  इंडस्ट्री  को  लिया  जाता  हे  उन्हीं  लोगों
 को  बो

 श्राफ  डायरेक्टर्स  में  रख  fear a)
 जाता

 बल्कि  चेयरमैन  भी  बना  दिये  जाते  हैं
 ।

 इससे
 कोई

 ज्यादा  फायदा  नहीं  होता

 वजह यह  है  कि  वे  लोग  जो  इसका  इन्तिज़ाम  करते  हैँ  उनकी  यह  कोशिश  रहती  हू  कि-यह  स्कीम  फेल

 हो  जिससे  कि  भ्राइंदा  इस  तरफ  ज्यादा  ध्यान  न  दिया  जाए  ।  इसलिये  मैं  ग्रसित  करना  चाहता  हुं
 कि

 इस  तरफ  खास  तौर  पर  ध्यान  देने  की  जरूरत है  ।

 दूसरी  तजवीज  इस  सिलसिले  में  में  यह  पेदा  करना  चाहता  हूं  कि  sere  हमारी  यह  ख्वाहिश

 है  कि  यह  स्कीम  कामयाब  हो  तो  सब  से  तरीका  यह  है  कि  इन  ग्रंडरटेकिंग्स  के  इंतिजाम  में

 सब  से  ज्यादा  हक  को  हिस्सेदार  बना  दें  इसे  हमारी  स्कीम  कामयाब  हो  सकती  है  ।

 हमें  यह  साबित  करना  चाहिये  कि  गवर्नमेंट  एक  माडल  एम्पलायर  है  क्योंकि  जब  तक  हम  यह  साबित

 नहीं  करते  हैं  तब  तक  प्राइवेट  किस  के  इन्दर  इस  स्कीम  को  लागू  नहीं  किया  जा  सकेगा  |  इस  वास्ते

 म  कहना  चाहता  हूं  कि  जितने  भी  ग्रंडरटेकिग्स  को  नेशनल  किया  जाये  उनके  इंतिजाम  के  इन्दर

 मजदूरों  को  att  वॉकिंग  क्लासिक  को  पुरा  हिस्सा  मिलना  चाहिये  ।  यह  बात  में  दूसरे  मुल्कों  की

 मिसालें  दे  कर  भी  बता  सकता  हं  जिन  geal  में  कि  सब  से  ज्यादा  सनती  तरक़्की  हो  रही  है

 उसका  सब  से  बड़ा  कारण  यह  है  कि  उन  मृतकों  ने  मजदूरों को  सब  से  ज्यादा  कॉन्फिडेंस में  लिया  है  ।

 श्राप  वेस्ट  जमेंनी  को  ले  वेस्ट  जमाने  की  हालत  हम  से  बहुत  खराब  थी  ।  लेकिन  वह

 इंडस्ट्री  गौर  तरक़्की
 के

 मदान  में  हम  से  वहुत  ज्या
 दा  आगे बढ़  गया  ।  इस  का  सब  से  बड़ा  कारण

 यह
 था  कि  उस  ने  ५  मजदूरों  पर  face  कौर  अपने  कारखानों  का  ख़ुसूसन

 प्राय रन
 ऐंड

 स्टील  इंडस्ट्री  का  इन्तजाम  वहां  की  ट्रेंड  यूनियनों
 ae

 मजदूरों  के  हाथों  में  दे  दिया
 ।

 हमारा  एक  डेलिगेशन  कभी  उन  मुल्कों  में  गया  था  ।  उस  ने  एक  रिपोर्ट भी  पेश  को  थी  ।  उस

 रिपोर्ट  में  भी  यही  कहा  गया  है  कि  जमनी  के  मजदूर  जिस  तरह  से  कारखानों  को  झपना  समझते  हूं

 कौर  मजूरी  होते  हुए  भी  जो  उन  में  यह  भावना  होती  है  कि  उन्होंने  उद्योग  के  लिये  बहुत  अच्छा

 कार्य  किया  है  उस  से  नियोजकों  ate  विधान-निर्माताओं  पर  अच्छा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  इसी  तरह  कुछ

 दूसरे  मुल्कों  में  भी  जितना  नेशनलाइज्ड कसने  या  अन्डरटेकि स  हैं  उन  में  लेबरों  को  हिस्सा  दिया

 जाता है
 ।

 बल्कि  यूगोस्लाविया  के  भ्रमर  तो  इन्तजाम  मजदूरों  की  कौंसिल  करती है  जिस  को  उस

 कारखाने  के  मजदूर  मिल  कर  एलेक्स  करते  हैं  ।  इस  लिये  मैं  इस  बारे  में  खास  तौर  पर  जोर  दूंगा

 कि
 हमें  भी  इस  तरफ  ध्यान  देना  चाहिये  |  मैं  यह  बात  इस  लिये  ज्यादा  कह  रहा  हूं  कि  सेकेन्ड

 फाइव  ड्  प्लेन  की  कामयाबी  का  दारोमदार  सब  से  ज्यादा  किंग  क्लास  या  लेबर  पर  है  |

 जब  तक  हम  उन  में  जोश  पेदा  नहीं  कर  सकेंगे  तब  तक  हमारा  काम  नहीं  हो  सकेगा  ।  शर  वह

 जोश  उन  में  मोकम्मिल  तौर  पर  पैदा  नहीं  हो  सकता  जब  तक  पुरी  तरह  से  उन  को  कांफिडेंस  में

 नहीं  लिया  जायेगा  ।  कहीं  कहीं  मैनेजिंग  कौंसिल  बन  गई  मैं  उन  से  मुत्तफ़िक़  नहीं हं  क्योंकि

 उन
 को

 पुरी  ताकत  नहीं
 दी

 गई
 ।  गज  हम  क्या  देखते  हैं

 ?  न  तो  बैलेन्स  शीट  उन  के  पेश

 की  जाती  है  न  वह  कम्पनी  के  प्राफिट  कौर  लास  में  हिस्सा  ले  सकते  हैं  ।  यही  नहीं  कि  वहू  उन  पर

 विचार  भी  नहीं  कर  सकते  बल्कि  जो  रोज  की  चीजें  हैं  जिन  पर  कारखाने के  काम  का  दारोमदार

 होता  वह  उन
 से

 ग्रहण  रक्खी  जाती  हैं
 ।

 उन  को  कांफ़िडेंस में  नहीं  लिया  जाता  बल्कि मैं  तो  यह

 कहुंगा  कि  वक्त  कमेटीज़  को  जो  ताकत  दी  गई  है  उस  में  कौर  मैनेजिंग  कौंसिल  के  जरिये  उन  को  जो

 wear  दिये  गये  हैं  उस  मुं  कोई  खास  फर्क  नहीं  है  ।  इस  लिये  सब  से  ज्यादा  जरूरत  इस

 बात  की  है  कि  उन्हें  सबसे  ज्यादा  ताकत  दी  जाय  प्रो  तमाम  बैलेंस  दिल  उन  के  सामने  रक्खी  जायें

 ताकि  उन्हें  यह  मालूम  हो  सके
 कि

 दरअस्ल  कारखाने  में  मुनाफा  gare  या  नुकसान
 ।  क्योंकि

 अक्सर  यह  देखा  जाता  है
 कि

 जो  बैलेंस  शीट  पेश  की  जाती  हैं  वह  तोड़  मरोड़  कर  पेश  की  जाती  है  ।
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 इस  किस्म  की  बहुत  सी  मिसालें  मिल  सकती  हैँ  ।  ग्रामीण  ates  में  भी  उस  का  कोई  हाथ  नहीं

 होता  ।  भिवानी  के  अन्दर  एक  टी०  argo  टी०  मिल  है  जो  कि  बिड़ला  कसने  है  ।  वहां  इस
 ष्
 किस्म  का  एक  झगड़ा  पैदा  gar  था  ।  वहां  के  मजदूरों  शौर  मालिकों  में  बहुत  ज्यादा  बेचैनी  थी  |

 मजदूर  कहते  थे  कि  कारखाने  के  भ्रमर  बड़ा  भारी  मुनाफा  शुभ्रा  मालिक  कहता  था  कि  नुकसान

 gare  ।  मजदूरों  ने  इस  किस्म  की  दो  बैलेंस  शीट्स  भी  वहां  पेश  कीं  ।  मेरा  इन  तमाम  बातों

 के  कहने  का  मकसद  यह  है  कि  अगर  मजदूरों  को  मुकम्मिल  तौर  पर  कांफ़िडेंस  में  लिया

 उन  के  सामने  तमाम  हालात  रक्खें  तो  वह  ज्यादा  कोग्मापरेट  कर  सकते  थे  कौर  कारखाने

 के  भ्रमर  पैदावार भी  बढ़  सकती  थी  ।  मैं  यह  बात  इसलिये  कह  रहा  हूं  कि  हम  क्या  देखते  हैं
 कि  कारखानों  के  अन्दर  हड़तालें  होती  हैं  ।  पिछले  साल  भी  बहुत  ज्यादा  हड़तालें  हुईं  ..  बहुत  से

 दिन  जाया  हुए  ।  नगर  ऐसा  किया  जाये  तो  यह  तमाम  चीजें  रुक  जायेंगी  कौर  तमाम  देश  पर  भी

 इस  का  बरच्छा  असर  पड़ेगा  ।

 area  हिन्दुस्तान  के  जितनी  मैन  पावर  शायद  दुनियां  के  किसी  भी  मुल्क  में  नहीं  ।

 लेकिन  इस  के  साथ  साथ  यह  भी  श्रापफो  तसलीम  करना  पड़ेगा  कि  जितनी  मैन  पावर  हिन्दुस्तान

 में  वेस्ट  होती  है  शायद  उतनी  कहीं  नहीं  होती  ।  इस  का  सब  से  मुख्य  कारण  यह  है  कि  गरीब  आदमी
 को

 तरक्की  के
 जो

 काम  हूं  उन  के  प्रकार  ज्यादा  दिलचस्पी नहीं  लेते  ।  उन  के  अन्दर  ज्यादा

 जोश  नहीं  है  ।  मगर  हम  मजदूरों  को  कांफिडेंस  में  लें  तो  उन  के  ऊपर  भी  अच्छा  War  पड़ेगा

 तौर  वह  हिन्दुस्तान  के  कामों  में  हिस्सा  लेंगे  ।  इसलिये  राज  सब  से  ज्यादा  जरूरत  इस  बात  की

 कि  ऐसी  स्कीम  तैयार  की  जाय  जिस  से  कि  हिन्दुस्तान के  अन्दर  कम  से  कम  मैन  पावर  का  वेस्टेज

 हो  श्र
 उन  को  ज्यादा  से  ज्यादा  यूटिलाइज किया  जाय  ।  हमारे  सामने  फाइनैन्सेज का  सवाल

 हमारे  सामने  फारेन  एक्सचेन्ज  का  सवाल  हमें  पक्का  विश्वास  है  कि  ae  हम  हिन्दुस्तान

 के  मजदूरों के  हिन्दुस्तान की  ४०  करोड़  जनता  के  चन्द्र  जोश  पैदा  कर  सके  हैं  तो  हमारे

 यह  सवाल  खत्म  हो  जायेंगे  क्योंकि  हमारे  पास  मैन  पावर  की  कोई  कमी  नहीं  ।  अगर  हिन्दुस्तान

 हर  शख्स  जो  काम  कर  सकता  तकरीबन  दो  घंटे  रोजाना  काम  करे  तो  उस  से  करीब  ५००

 करोड़ रु०  सालाना  का  फ़ायदा  हो  सकता  है  प्रौढ़  यह  तमाम  दिक्कतें  दूर  हो  सकती  st  इसलिये

 सेकेन्ड  फाइव  इतना  प्लैन  को  कामयाब  करने  के  लिये  सब  से  जरूरी  है  कि  हम  प्लैन  ऐसीਂ  बनायें

 जिन  में  हम  मज़ारों
 को

 कांफ़िडेंस  में  ले  सकें
 ।

 मैं  यह  बात  खास  तौर  पर
 इसलिये

 भी  कहता  हूं  कि
 थें  फाइव  प्लैन  की  तैयारियां  हो  रही  हैं  ।  इसलिये मैं  अपने  देश  के  नेताओं पर  इस  बात  का

 जोर  दूंगा  कि  वह  इस  बात  को  खास  तौर  पर  ध्यान में  रक्खे  और  वे  जो  भी  स्कीम  बनायें  उन

 स्कीमों  के  भ्रमर  ऐसे  तरीके  होने  चाहियें  जिन  से  हम  हिन्दुस्तान  की  मैन  पावर  को  ज्यादा  से
 ज्यादा

 यूटिलाइज  कर  सकें  ।

 इस  के  बाद  मैं  कुछ  कम्पनी  ला  ऐडमिनिस्ट्रेशन  के  मुताल्लिक  भी  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  के

 लिये  एक  रिपोर्टे  भीਂ  पेदा  की  गई  है  ।  इस  के  अन्दर भी  इस  बात  का  जिक्र किया  गया  है  कि  कम्पनी

 ला  ऐडमिनिस्ट्रेशन
 की

 तहत  बहुत  सी  एन्क्वायरीज  हुई  हैं  कौर  उन  एन्क्वायरीज  के  दौरान  यह

 मालूम  हुआ  है  कि  कम्पनी  ला  के  बहुत  से  क्लासेज  को  एब्यूज़  कर  के  किस  तरह  से  नाजायज  फायदा

 उठाने  at  कोशिश  की  गई  है  ।  इस  सिलसिले  में  मेरी  तो  एक  ही  तजवीज  है  ।  इस  साल  जो रिपोर्ट

 पेश
 की

 गई  है  उस  के  इन्दर  यह  दर्ज  है  कि  सैक्शन  २४७  की  तहत  कुछ  एन्क्वायरीज़ हुई  हैं  ।
 मैं

 इस  बारे  में  पूछता  चाहता  हुं  कि  आखिर  इन्क्वायरी  करने  का  क्या  है
 ?

 कम्पनी  ला

 के  प्रकार  या  जो  कम्पनी  ऐक्ट  उस  के  अन्दर  सब  से  बड़ा  डिफंक्ट  यह  है  कि  एन्क्वायरीज  तो  हो

 जाती  रिपोर्ट  भी  पेश  हो  जाती  हैं  त्र  यह  भी  साबित  हो  जाता  है  कि  जिन  के  खिलाफ  एन्क्वायरीज

 हुई  हैं  वे  कुसूरवार  लेकिन
 गवर्नमेंट

 के  पास  कोई  ऐसा  कानून  नहीं  है  जिस  के  जरिये  उन  के  खिलाफ



 Yeo  चित्ति  दिये  २०  PEKE

 राम  कृष्ण

 ऐक्शन लिया  जा  सके
 ।  इसलिये

 मैं  अरपिल  करूंगा  कि
 इस

 तरफ  भी  हमें  पूरा  ध्यान  देता  चाहिये
 और  हमें  अपने  कम्पनी  ऐक्ट  को  इस  तरीके  से  श्रमेंड  करना  चाहिये  जिस  से  सेक्शन  २४७  को

 ा

 जिन  के  खिलाफ  एन्क्ायरीज हुई  हैं
 at

 जिन  के  खिलाफ  ऐनिमेशन  साबित  हो  उन
 के

 खिलाफ  ऐलान  लिया  जा  सके
 |  मझे  यह  जान  कर  बड़ी  खुशी  हुई  कि  जो  रिपोर्ट  पेदा

 की
 गई  है

 उस  में  भी  इस  बात  का  जिक्र  किया  गया  है  श्र  गवर्नमेंट  का  इस  तरफ  पुरा  ध्यान  है
 ।

 मुझे  पूरा

 विश्वास  है
 कि  wat

 इस  तरीके  से  इस  ऐक्ट  को  श्रमेंड  किया  गया  तो  उस  से  बहुत  ज्यादा  फायदा

 होगा  ।
 मेरी

 तो
 इस  बारे  में  यह  तजवीज  है  कि  जिस  तरीके  से  इंडस्ट्रियल

 डवलपमेंट एंड एंड  रेगुलेशन

 ऐक्ट  की  तहत  कारखानों  के  खिलाफ  ऐक्शन  लिया  जा  सकता  है  कौर  उन  का  इन्तजाम  अपनें

 हाथ में  लिया जा  सकता  कम्पनी  ऐक्ट
 को

 भी  इस  तरह  से  ्  किया  जाय
 कि

 कारखानों

 के  खिलाफ  ऐक्शन  लिया  जा  सके  कौर  जो  इस  किस्म  की  गलतियां  करते  wie  जिन  के  खिलाफ

 ऐलिगेदान साबित  हो  उन  कारखानों के  इन्तजाम
 को

 भी  गवर्नमेंट  अपने  हाथ  में  ले  सके
 |

 इस  के  बाद  मैँ  थोड़ा  सा  पंजाब  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  पंजाब  के
 सब

 से

 बड़ा  सवाल  बेटरमेंट लेवी  का  है  ।  पिछले  दिनों  इस  सिलसिले  में  वहां  बड़े  जोर  का  एनिमेशन

 भी  हुआ  लेविन  बड़ी  ait
 की

 बात  है
 कि

 एजिटेशन  करने  वालों  नें  गलती
 को

 महसुस  किया

 att  वह  एनिमेशन बन्द  हों  गया  ।  लेकिन  इस  के  साथ-साथ  मैं  यह  भ्रमित  जरूर  करूंगा
 कि

 पंजाब

 गवर्नमेंट  को  बेटरमेंट  लेवी  के  जरिये  जो  रुपया  वसूल  करना  था  वह  बहुत  ज्यादा  तादाद  था  ॥

 वहां  के  किसान  इतने  बड़े  बोझ  को  बरदाश्त  नहीं  कर  सकते  ।  पंजाब  गवर्नमेंट की  तरफ  से  भी

 इस  बात  की  कोशिश  हो  रही  है  कि  बेटरमेंट  लेवी  के  जरिये  जो  रकम  गवर्नमेंट  को  देनी  है  उस

 सूद  की  रकम  भी  काफी  से  ज्यादा  इस  वास्ते  सूद  कम  कर  दिया  जाय  ।  मैं  यह  भ्रमित  करूंगा
 कि

 इस  सिलसिले में  बजाय  कम्पाउंड  इंटरेस्ट के  सिम्पल  इंटरेस्ट  चीज़ें  किया  जाय  प्रौढ़  सूद  कुछ

 कम  कर  जाय  ताकि  पंजाब  गवर्नमेंट  कम  बेटरमेंट  लेवी  वसूल  कर  सके  ae  किसानों

 को  रिलीफ  मिले  ॥

 इस  के  साथ-साथ में  थोड़ा  सा  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  की  तरक्की  के  लिये  मोर

 राजस्थान  की  तरक्की  के  लिये  दो  तीन  स्कीमों  का  जारी  किया  जाना  बहुत  जरूरी  है
 ।

 दोनों  स्टेट्स  की  तरक्की  का  दारोमदार  सबसे  ज्यादा  इस  बात  पर  हैं  कि  हम  रावी

 कौर  सतलज़  दरियाओं  के  पानी  को  मुकम्मिल  तौर  पर  यूटिलाइज़  कर  सकें  |  इसके  बारे  में  मेरी  यह

 तजवीज़  है  कि  हमें  यह  पुरी  कोशिश  करनी  चाहिये  कि  उन  तीनों  दुखियारों  का  तमाम  पानी  हिन्दुस्तान

 यानी  पंजाब  राजस्थान के  लये  इस्तेमाल हो  सके  |  आपको  यह  जान  कर  ह. ् २  होगी  कि  दरिया

 व्यास  हिन्दुस्तान  से  निकलता  हैं  are  हिन्दुस्तान  में  ही  खत्म  होता  हें  लेकिन  उसका  €०  फ़ीसदी  पानी

 अब  भी
 नहरों  के  ज़रिए  पाकिस्तान  को  दिया  जाता  है

 ।
 राज  हमारे  सामने  सबसे  बड़ा  सवाल  यह  है

 कि
 भाखरा  डैम  को  पुरा  पानी  दिया  जाय  ।  एक्सपर्टस  की  यह  राय  हूँ  कि  जो  यानी  सतलज  से  मिलेगा

 वह  उसके  लिये  काफ़ी  नहीं  होगा  |  उसके  लिये  पंजाब  गवर्नमेंट  ने  एक  स्कीम  बनाई  है  ।  उसका  नाम

 सतलज  व्यास  लिक  हू
 ।

 मे  चाहूंगा  कि  गवर्नमेंट  इस  स्कीम  को  एप्रूव  करे  ताकि  सतलज  प्रो  व्यास  लिक

 करने  से  व्यास  का  जो  पानी  हूं  वह  वहां  स्टोर  हो  सके  भाखरा  डेम  के  ज़रिए  मुकम्मिल  तौर  पर  तमाम

 साल  यूटीआइ  कर  सके  क्योंकि  मौजूदा  रुपर्ट  स  को  राय  के  मुताबिक  झगर  सतलज  नदी  के  पानी

 रो  ate  डेम  के  इन्दर  काफ़ी  पानी से  ही  काम  लिया  गया  तो  २०  साल  के  अन्दर  सीधे  ८  साल  ऐसे  wee  १४

 होगा  |  इसलिये  में  इस  बात  पर  ज़ोर  दूंगा  कि  इस  स्कीम  को  प्राएरटी  दी  जाय  ताकि  पंजाब  कौर

 राजस्थान  की  काफी  पानी  मिल  सके  ।  जो  फुड  का  मसला  है  वह  भी  हल  हो  ।
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 दूसरी  मेरी  इस  बारे  में  तजवीज  यह  है  कि  पंजाब  गवर्नमेंट  की  तरफ़  से  इस  बात  पर  भी  बड़ा

 ज़ोर  दिया  जाता  है  कि  भाखरा  डेम  पर  जो  राइट  फर्क  पर  पावर  हाउस  बनाया  जाना  ह  उस  काम  को

 नौ  चालू  रक्खा  जाय  कौर  यह  बात  सही  भी  क्योंकि  झ्र गर  उस  स्कीम  को  पोस्टपोन  कर  दिया  गया

 कौर  बाद  में  शुरू  किया  गया  तो  उससे  लागत  भी  ज्यादा  जायेगी  प्रौढ़  गवर्नमेंट
 को

 नुकसान
 भी  काफ़ी

 होगा ।

 थ्रो  बनने  पीठासीन

 इसलिये  मैं  ग्रसित  करूंगा  कि  इस  स्कीम  को  भी  साथ-साथ  लिया  अय  ate  इस  को  भो  पुरा

 किया

 जाय

 ।

 दूसरे  नगर  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  वहां  के  किसानों  को  बहुत

 कम  बिजली
 मिलेगे

 क्योंकि
 लेफ्ट  बैंक  पर  जो  पावर  हाउस  बनने  वाला है  उसकी  तकरीबन  तमाम  बिन्नो  राजस्थान  स्टेट

 और  नांगल  फर्टिलाइजर्स  फैक्टरी  कंज्यूम  कर  लेगी  ae  गांवों  शौर  किसानों  को  बहुत  कम
 rh \Nwhe tray

 मिलेगी  कौर  उनको  इस  बात  से  बड़ा  दुःख  होगा  कि  बेटरमेंट  लेवी  के  लिये  तो  हमसे  रुपया  कुल  करने

 की  कोशिश  की  जाती  है  लेकिन  बिजली  वगैरह  की  सप्लाई  के  लिये  इन्तजाम  नहीं  हो  सकता  |  वह

 इन्तजाम  तभी  हो  सकता  ह  कि  उस  दूसरे  पावर  हाउस  को  भी  साथ-साथ  लिया  जय  ग्रोवर  उसको  भो

 मुकम्मिल  किया  जाय  कौर  ऐसा  करने  से  वहां  के  गरीब  किसानों  को  मुकम्मिल  तौर  पर  पूरी  बीतो

 मिल  सकेंगी

 राखी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  g  कि  जहां  तक  इंडस्ट्रियल  डेव लय  में  ८1  सवाल  खाप

 पर
 पब्लिक सेक्टर  के  पंजाब को  बहुत

 ज्यादा  इग्नोर  किया  गया  हैं  ।  अ्रापको  ्  जानकर

 हैरानी  होगी  कि  श्री  तक  वहां  सीधे  पब्लिक सैक्टर  के  अन्दर  एक  हो  फैक्टरी  नांगल  के  mac  ame

 जायगी  ।  मेरी  इसे  सिलसिले में  अपील है  कि  वहां  पब्लिक  सेक्टर  के  eae  ज्यादा से  ज्यादा  इंडस्ट्रीज़

 जाये  श्र  पंजाब  स्टेट  की  ज्यादा  से  ज्यादा  मदद  की  जाये  ।  वैसे  भी  वहां  पर  इंडस्ट्रीज़  ज्यादा

 हो  सकती हैं  ।  ख़ास  तौर  पर  में  न्य  जनप्रिय  फैक्टरों  के  लिये  सबसे  ज्यादा  जोर  दूंगा  क्योंकि

 पिछले  दिनों  फिनिश  एक्सपेंस  का  एक  डे लोगे दान  वहां  पर  गया  था  we  उतने  ्  का  सर्वे  किया  |

 उन्होंने  उस  एरिया  को  देखा  ak  उनकी  यह  राय  हैं  कि  वहां  न्यूज प्रिट  फैक्टरी  बहुत  अच्छू  तरो के  से

 चल  सकती  हे  ।  इसलिये  में  ज़ोर  दूंगा  कि  जिस  तरीक़े  से  राध  के  अनवर  न्यूडिस्ट  फ़ैक्टरी  लगाई  जा

 रही  हं  वहा ंभी  इस  की  तरफ़  ध्यान  दिया  जाय  कौर  व्यास  रीजन  के  eat  एक  न्पजजिट  फैक्टरी

 ज़रूर  पब्लिक  सेक्टर  के  भ्रमर  लगाई  जाय  |

 अन्त  में  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  पं  जाब  लाइट  इंजोनिर्यारिंग  के  इन्दर  राज  सबसे  ज्यादा

 लीड  कर  रहा  APA  कौर  जालंधर  में  यह  इडस्ट्रीज  बहूत  ज्यादा  तरक्की कर
 र नदी
 रटो  3

 लिए  श्रगर  वहां  घड़ियां  बनाने  का  कारखाना  चाल  कर  दिया  जाय  ख़ास  तौर  पर  पब्लिक  सेक्टर  के

 अन्दर  तो  वहां  बहुत  ज्यादा  कामयाबी  हो  सकती  |

 qa  विश्वास 2  कि  अगर  इस  ate  ध्यान  दिया  गया  तो  अंजाब  हिन्दुस्तान  का  स्विटजरलैंड

 साबित  हो  सकता हैं  ।

 वानी शो  अथवा  है  छोटे  समान  के  उद्योगों  को  प्रत्यक्षकरों  में  जिन  छात्रों  को  देने  को

 क्य  ि  पए  ए  रि  ए  कीक  र  ि  रए  ि  ि

 घोषणा  वित्त  मंत्री  ते  की  मैँ  उनका  स्वागत  करता हूं  ।  त्रय  व्यवस्था  कै  संतुलित  fare  के  लिये

 मूल  झंप्रेजी  में
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 [ at  निवासी  |

 यह  आवश्यक है  कि  कुटीर  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों तथा  बड़े  उद्योग

 तों  का  विकास

 एक

 साथ  फिया
 जाये  ।

 मिश्रित  दरों  सम्बन्धी  योजना  के  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्रो  से  मेरा  fara  रन  हँ चयन  कि  वह  इस  पर

 भांति  विचार  कर  अन्यय  बाद  में  सरकार  सामने  कठिनाई  matt  |

 प्रसन्नता  की  बात  हैं  कि  समवाय  के  लाभ  पर  कर  पर  छट  ama  से  faa  मंत्री  ने  aa  दिमाग

 से  काम  लिया  है  ।  यदि  बाद  में  सम्भव  मुन्ना
 तो

 ये  दरें  कम
 भी

 कर
 दी

 जायंगी

 संचित  लाभ  में  से  जो  राशि  रक्षित  की  जायेगी  उसे  कर  से  क्त  करने  की आवश्यकता  साथ

 ही  बोनस  प्रेतों  को  भी  कर  वक्त  करने  की  आवश्यकता  |  बोनस  प्रशा  पर  व्यक्तियों के  भर

 कर  लगाना  समुचित न  होगा  ।

 मेरा  ग्रीन  रोध  है  कि  तम्बाक  पर  जो  कर  लगाया  गया  उसमें  कुछ  परिवहन करन  की

 व्यक्ति  हैं  |  हुक्का  कौर  बीड़ी  की  तम्बाकू  पर  हमने  भिन्न-भिन्न  कर  लगाये  हैं  ।  इस  समय  दोनों  प्रकार

 की  तम्बाकू  के  मूल्य में  ge]  ara  प्रति  पौंड  का  अन्तर  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  इस  बात
 का

 भय  हैं
 कि

 व्यापारी  कम  कर  वाली  तम्बाक  को  बीड़ी  की  तम्बाक में  मिला  कर  काफी  धन  बचा  लग  ।

 धीरे  धीरे  कम  कर  वाली  तम्बाक  के  उत्पादन  म  कमी  हो  रही  है  झर  बीड़ी  का  प्रचार बढ़  रहा

 है  ।  सम्पूर्ण  कर-स्वरूप की  छानबीन  की  जानी  चाहिये  कौर  हुक्के  तथा  बीड़ों  की  तम्बाकू  के  कर

 प्रे  जो  अ्रत्तर  हैँ  उसे  कम  किया  जाना  चाहिए  ताकि  व्यापारी  लोग  गड़बड़ी
 न

 करें
 ।

 साथ
 ही

 मुझे  आराइचरयें
 है  कि  सस्ते  प्रकार  की  सिगरेटों  को  इतनी  श्री मान्यता  कयों  दी  गई  हैं  ।  जब  बीड़ी  को  अ्रपेक्षा  हुक्के  की

 तस्माक पर  कर  कम  तो  उसी  प्रकार  सिगरेट  की  तम्बाक की  तलना  में  बीड़ी  तम्बाक  पर  भी  कर

 कम  होना  चाहिये  |  बीड़ी  पीने  वाला  सिगरेट  पीने  वाले  वर्ग  से  गरीब  होता  हैं  ।  इन

 सव  बातों  के  पीछे  एक  बहुत  बड़ा  उद्देश्य  यह  हूं  कि  व्यापारियों  को  इससे  मिलावट  व  गड़बड़ी  करने  का

 TTA न  दिया  जाये

 नकली  रेशम  के  सम्बन्ध  में  में  आ्रापका  ध्यान  नाईलोन  की  प्रो  करना  चाहता  ।

 प्रतिवर्ष २०  लाख  पौण्ड  नायलोन  की  झ्रायात  करते  हैं  ।  गत  तीन  वर्षों में  नाईलोन की  साड़ियों

 के  मूल्य में  ५०  प्रतिशत  से  ७५  प्रतिशत  की  कमो  हो  गयी  हूँ  |  पहले जो  ५०  रुपया  ६०  रु०

 की  सिलती थी  अब  १५  या  १६.रु०  में  मिल  रही  है  ।  यदि  हम  उस  पर
 ४

 या  ६  कराना  प्रतिगज

 कर  लगा  तो  हमारी  श्राय  काफी  बढ़  सकती  ह  यह  कर  चाहे  जनता  पर  पड़े  या  व्यापारी  पर  ।

 व्यय  कर  जो  परिवहन किया  जा  रहा  है  उसके  सम्बन्ध में  भी  मुझे  कुछ  कहना है  ।  इस

 प्रकार  सोने  की  छड़ों  तथा  हीरे-मोती  जवाहरात  शादी  को  व्यय  कर  की  सीमा  से  पृथक  किया  जा

 रहा है  |  इन  वस्तुझ्नों को  धारा  ६  (१)  में  रखा  जा  रहा  यह  धारा  व्यक्तिगत उपभोग  की

 वस्तुश्नों के  सम्बन्ध  में  हू  ।  पर  क्या  सोने  की  छड़ें  ्र  हीरे-मोती  व्यक्तिगत  उपभोग  की  वस्तुयें

 हैं  ।  यह  व्यय  तो  व्यापारिक होगा  |  मेरा  निवेदन  हूं  कि  इन  वस् तुम् रों  के  क्रय  को  व्यय  कर  से  छट

 देना  उचित  न  होगा  |

 श्री  हेमराज  :  सभापति
 मैं

 आपका  झ्राभारी हूं  कि  श्रापने  मुझे  बोलने

 का  मौका  दिया
 है  मुझे  पालियामेंट  के  इस  सारे  सेशन  में  प्रभी  तक  बोलने  का  मौका  नहीं  मिल

 सका  ।  इसलिये  में  समझता  हूं  कि  वेक-बेंज  को  हमेशा
 ही

 इग्नोर  किया  जाता  है  ।
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 मैं  फ़ाइनेंस  बिल  की  प्रोपोज  को  सपोर्ट  करने  के  लिये  खड़ा  gar  हूं
 ।

 मैं  समझता  हूं
 कि

 हमारे

 वित्त  मंत्री  भ्र पनी  धुन  के  पक्के  हैं
 ।

 जिस  बात  का  वह  फ़ैसला  कर  लेते
 उस

 से  गिरते  कम  हैं  ।

 यह  जरूर है
 कि  जहां भी  VAG

 का  मामला  वहां पर
 गर  उनको  कोई  दलील  जैव

 ि  वह  हर  उस  को  मानने  के  लिये  तयार  रहते हूँ  ।  प्रभी-प्रभी जो  उन्होंने  भाषण  दिया

 उस
 में  उन्होंने  खंडसारी  के  टैक्स

 में
 कमी  कर  दी  है  भ्र  तेल  निकालने  के  कोल्ट

 के
 मुताल्लिक  भी

 उन्होंने हमें  राहत  दी  है  ।  लेकिन  मैँ  समझता  हूं
 कि

 उन्होंने  जो  राहत  दी  जो  कमी  की  वह

 बहुत  थोड़ी  है  ।  १९४४  के  साल्ट  ऐक्ट  के  शिड्यूल  के  पार्टिकल  २३  के  नीचे  वह  लगाई  गई  थी  tt

 पहले  जो  देश  के  कोल्हू  पावर  से  चलते  उन  को एग्जेम्प्ट कर  दिया  गया  था  पांच  सात  साल

 लेकिन  उस  के  बाद  झ्राहिस्ता-ग्राहिस्ता  ७५  टन  की  जो  एग्जम्प्शन  जो  लिमिट  वह  उन्होंने

 हटा  दी--७५ टन  से  १२४५  टन  तक  की  जोਂ  लिमिट  वह  उन्होंने हटा  दी  ।  जो  एग्जम्प्शन

 \94  टन  तक  उन्होंने थी  वह  बहुत कम  क्योंकि  यह  इंडस्ट्री  गावों  में  चलती  है
 प्रो

 स्माल-स्केल

 इंडस्ट्रीज़  को  गवर्नमेंट  प्रोत्साहन  देना  चाहती  है  प्रौर  ware  प्रोत्साहन  देना  तो  बिजली  निहायत

 ज़रूरी  हो  जाती  है  ।  बिजली  का  कोल्हू  मौजूदा  घानी  के  कोल्हू  से  दुगना  पैदा  करता  है
 ।

 जिस  तरह  कास्ट  ग्राफ़  लिविंग  बढ़  रही  जिस  तरह  हर  एक  आदमी  के  इह  राजा  बढ़  रहे  उस  को

 देखते  हुए  भ्रमर  कोल्हू  चलाने  वाले  को  एक  फैमिली  के  लिये  गुज़ारा  देना  तो  यह  जरूरी हो

 जाता  है
 कि

 जिन  के  पास  दो  कोल्ट  जो  दो  यूनिट  में  ara  उन  को  पुरे  का  पूरा  माफ़  होना

 चाहिये  |  जिस  तरह  सरकार  ने  Tea  इंडस्ट्री  में  चार  हैंडलूम  चाहे  वे  पावर  से  चलते

 एग्जिट किया  उसी  प्रकार  से  पावर  से  चलने  वाड़े  दो  कोल्टुग्रों  को  एग्जम्प्शन  होनी  चाहिए
 |

 एक  बात  मेँ  नहीं  समझ  गाया हू  |  यह  जो  ७४५  टन  की  एग्जेम्प्शन  दी  गई
 क्या

 उस  में

 मिल  वाले  भी  जाते  क्या  उन  को  भी  एग्जेम्प्शन  मिल  जाती  है
 ?

 वित्त  मंत्री  से  इस  बात

 की  क्ले  रिफ़िकेशन  चाहता  हूं  कि  जो  ७५  टन  की  एग्ज़ेम्प्शन  रखी  क्या  वहू  मिल  वालों  के  लिये

 भी  कायम  या  उन  पर  यह  लागू  नहीं  उन  की  आमदनी OY  टन  से  ऊपर  से  गिनी  जायगी

 या  एक  से  ७५  टन  तक  वे  जो  तेल  वह  गिना  जायगा  ।  मैं  समझता हूं  कि  छोट  भ्रांतियों

 को  लाभ  देन  को  लिये  बड़े  आदमियों  को  राहत  नहीं  मिलनी  चाहिये  ।

 डोज़ल  घायल  पर  वित्त  मंत्री  जी
 ने  छूट  नहीं  दी  है  ।  डोल  array  पर  छूट  निहायत  जरूरी

 मालूम  होती  इसलिये  कि  तीन  चीजों  के  लिये  उस  की  जरूरत  पड़ती  e—-—UIT Hea  रीडर्स  के

 ट्रस्ट  इंडस्ट्री  लिये  भ्र ौर  स्माल-स्केल  इंडस्ट्री  के  लिये  ।  ये  ऐसे  घरेलू  धन्धे  जो  मिडल

 क्लास  के  भ्रांतियों  के  गुज्ञारे  की  चीजें  हूं  ।  मैं  समझता  हुं  कि  हमारी  श्राज्ादी  की  लड़ाई  को  लड़ने

 वाले  सारे  के  सारे  मिडल  क्लास  के  आदमी  थे  ।  उन  की  हालत--उन का  अ्रार्थिक दशा  बहुंत

 कमज़ोर पड़ती  जा  रही  है  ।  ट्रिम  हिन्दुस्तान  में  बड़ी  वारेन  एक्सचेंज  लाता  है  ।  इसी

 तरह  से  स्माल-स्केल  इंडस्ट्रीज़  भी  फारेन  एक्सचेंज  को  बचा  रही  क्योंकि  वे  उन  चीजों  को

 तयार  कर  रही  जो  कि  बाहर  से  जाती  थीं  ।  इसी  तरीके  से  हमारे  एग्रीकल्चर  रिस्ट्स--खेती-बाड़ी

 करने  वाले  पैदा  करने  क  लिये  जो  ट्यूब  वेल्ज़  लगाते  सब  जगह  उनमें  डीज़ल  घायल  काम  में
 भ्राता  है  ।  में  समझता  हूं  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  को  इस  पर  फिर  विचार  करना  चाहिये  कि  किस

 तरीके  से  डीज़ल  पर  ड्यूटी  में  कमी  की  जाये  ।

 अब  में  एक  और  बात  की  तरफ  उन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हुं  ।  A  समझता हुं  कि  ata

 हजार  की  जो  इनकम  अक्स  की  एग्जेम्प्शन  रखी  गई  वहू  बहुत कम  है  ।  पहले  ४२००  की  लिमिट

 रखी गई  थी  ।  उस  के  बाद  उस  को  ३६००  रुपये  कर  दिया  गया  श्र  फिर  उस  लिमिट  को  ३०००

 रुपये कर  दिया  गया  ।  जो  मिडल  स  फे  भ्रामक  जो  शहरों  में  रहते  जो  नौकरी  करते
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 उन  की  तन्ख्वाह  २५०  रुपये  माहवार  तो  उन  की  शझ्रामश्नी  ३०००  रुपये  बन  जाती  है

 mie  उन  से  भी  टैक्स  लिया  जाता  है  ।  at  हालत  यह  है  कि  २५०  लेने  वाला  आदमी  अपन

 लड़कों  को  कालेज  की  एजकेशन  भी  नहीं  दे  सकता  है  ।  उस  पर  सारे  फैमिली  का  बोझ  होता

 उस  को  दज़  र  अपने  बच्चों  का  पालन  करना  पड़ता  है  ।  इसਂ  महंगे  समय

 यह  उस  के  लिये  नामुमकिन  है  कि  वह  लड़कों  को  एजुकेशन  दे  सके  ।  इसलिये में  समझता  हुं

 कि  तीन  हज़ार  की  इस  लिमिट को  ३६००  तक  पहुंचा  देना  जो  कि  पहले  लिमिट  थी

 उन्होंने  कहा  है  कि  एक  लड़का  तो  लिमिट  ३३००  हो  जाती है  पौरने  लड़के  तो  ३६००

 हो  जाती है  ।  में  समझता  हूं  कि  राज  के  ज़माने  के  मुताबिक  तो  इस  से  उलट  होना  चाहिये
 |  जो

 डिस्टिक्शन  एक  बैचलर  वाले  में  रखा  गया  उस  को  हटा  देना  चाहिये  ।  राज  Alara

 का  बढ़ना  हिन्दुस्तान  की  प्रॉबलम  बन  गई  है  ।  नगर  हम  चाहते  हैं  कि  लोग  ज्यादा  पैदा

 न  तो  बैचेलर--ब्रह्मचारी--को  प्रोत्साहन  मिलना  इसलिये  कि  ज्यादा  wiles  पदा

 नहों  ।  हमारी  आबादी पचास  साठ  लाख  सालाना  के  हिसाब  से  बढ़  रही  है  ।  इसलिये  लोगों  म

 यह  इन्सेन्टिव  भी  फैलना  ताकि  वे  कम  से  कम  फ़ौलाद  पैदा  ज्यादा  शादियां  न  करें  ।

 ब्रह्मचारी  फ़ौलाद  कहां  से  पैदा  करेगा
 ?

 हमारे  दूसरे  प्लान  का  यह  ध्येय  था  कि  मुल्क

 लोशन  की  तरफ  बढ़े  ।  दूसरा  ध्येय  यह  था  कि  एम्पलायमेंट  अपॉरचुनिटी बढ़ें  प्रौर  तीसरा

 cay  यह  था  कि  जो  तरक्की  हो  वह  पिछड़े  हुए  इलाकों  को  श्रमिक  हो  ।  एसा  न  हो  कि  जो  सेशंस

 बहुत  ज्यादा ऊंचे  वे
 प्रौढ़

 भी  ज्यादा  ऊंचे  चले  जायें  भ्र  जो  बहुत  नीचे  वे  भ्र ौर  ज्यादा  नोचे
 चले  जायें  जो  नीचे  उनको  ऊपर  लाया  जाये  ।  इन  तीनों  बातों  को  हमें  ध्यान में  रखना  था ।

 लेकिन  ait  हम  देखते  हूँ  कि  कुछ  ओरिजंस  कुछ  स्टेट्स  तो  बहुत  ज्यादा  इंडस्ट्रियलाइज़  हो  गई  हैं  त्यौरी

 दूसरी  स्टेट्स
 को  बिल्कुल  ही  निग्लेक्ट  कर  दिया  गया  है  ।  मुझ  से  पहले  बोलने  वाले  एक  वक्ता  नें

 कहा  कि  पंजाब  को  हैवी  इंडस्ट्रीज  के  मामले  मैं  बिल्कुल  निग्लैक्ट  कर  दिया  गया  है  कौर  उनकी

 इस  बात  में
 म  भी

 शामिल  होता  हूं  शौर  कहना  चाहता  हूं  कि  उसको  निग्लैक्ट किया  गया  है  ।  यह

 भी  एक  आगामी  दी  जाती  है  कि  वहू  arse  स्टेंट  लेकिन  इससे  कुछ  फक  नहीं  पड़ता  है  ।  वहां  पर

 बहुत  सी  इंडस्ट्रीज़ लग  सकती  हू  ।  aah  सामने  रिपोर्ट  है  जिस  में  कहा  गया  है  कि
 वहां

 पर  fate

 कारखाना  लग  सकता है  ।  ब्यास  बेसिन  के  अन्दर  फारेस्ट  न्पूजप्रिट  फैक्टरी  लग

 सकते हैं  ।  इनके  बारे  में  प्रोपोज  भी  हैं  ate  मैंने  एक  बार  सवाल  भो  किया  था  जिसके  जवाब

 में  मुझे  बताया  गया  था
 कि

 वे  अ्रंडरकंसिड्रेशन हैं  ।  मैं  आपको  यह  भो  बतलाना  चाहता  हूं  कि
 पंजाब  वे  दो  हिस्से  हूं  दो  भी  नहीं  तीन  हिस्से  हैं  ।  एक  तो  हिन्दी  सीजन  है  ae  दूसरा  पंजाबी

 |  मे  तो  समझता  था  कि  पंजाब  गवर्तमेंट  ही  हमारे  साथ  सौतेला  सलक  करती  है  कौर  हिन्दी

 सीजन  को  बिल्कुल  इगनोर  करती  है  मगर  जब  पता  चला  है  कि  सेंट्रल  गिरते  केंट  भो  हमारे  सथ  सौतेला

 व्यवहार  करती  है  ।  जो  इंडस्ट्रियल  एड्स  बताई  गई  हैं  वे  सारी  को  सारी  उं  जाबी  सीजन  में  बनाई

 गई  हैं  शर  t  fora  को  tater  कर  दिया  गया  है  ।  हिंदी  सीजन  के  भो  दो

 हिस्स ेहूं
 ।  एक  हिस्सा तो  जनूब  में  है  ate  दूसरा शुमाल  में  ।  कांगड़ा  डिस्ट्रिकट  कौर कुल्लू  वैली

 कड़ा घाट  कौर  शिमला  का  जो  हिस्सा  उसको  बिल्कुल  निग्लैक्ट  कर  दिया  गया  है  कौर  हरियाना

 प्रान्त  वालों
 की

 तरफ  ज्यादा  जोर  दिया  जा  रहा  ज्यादा  तवज्जह दी  जा  रही  है  ।  वे  शोर  मचा

 सकते
 ्
 ्र

 ले
 भी  सकते हैं  लेकिन  हम  लोग  चूंकि  शोर  नहों  मचा  सकते  इस  वास्ते  कुछ  ले  नहीं

 सकते
 हूँ

 |  हमारा  हिस्सा  हिमाचल  के  साथ  मिला  हुमा  है  ।  उस  हिस्से  को  कोई
 पूछते

 वाला नहीं

 है  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  महोदय  वहां  पर  गये  थे  उसको  वजह  से  कुल्लू  वाले  का  चमक  गया

 :
 लेकिन  जहां  तक  पीने  खाने

 की  चीज़ों का  सम्बन्ध  वहां  के
 लोग

 फाका  मस्ती  ही  करते हैं
 ।

 वहां  पर  इंडस्ट्रीज़ की  जरूरत  है  ।
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 वहां  पर  चाय  की  इंडस्ट्री  है  ग्र  यही  एक  मात्र  इंडस्ट्री  हरी  चाय  वहां  होती  हं  कौर

 इस  इंडस्ट्री  में  दस  हजार  मजदूर  काम  करते  हैं  ।  दस  लाख  की  आबादी  में  से  दो  लाख  की  प्राबादी

 इसी  पर  निर्भर करती  है  ।  लेकिन  उसकी  हालत  यह  है
 कि

 श्राज  उसके  लिये  कोई  पैसा  नहीं  दिया

 गया है  ।  प्लांटेशन  इन्क्वायरी  कमेटी  की  रिपोर्ट  में  भी  कहा  गया  है  कि  असली  जो  तकलीफ

 असली  जो  दिक्कत  है  वह  फाइनेंसिस  की  है  कोश्राप्रेटिव्ज़  बननी  चाहियें  क्योंकि  वहां  छोटी-छोटी

 स्टेट्स  हैं  ।  लेकिन  हमारी  ने  सारे  के  सारे  मामले  को  खटाई  में  डाला  हुमा  है  ।
 उस  टी  की

 तजारत  अफगानिस्तान  के  साथ  होती  थी  श्र  जो  बाटर  एग्रीमेंट  gar  उसके  ज़रिये से  वह

 जाती थी  ।  लेकिन  सेंट्रल  गवर्नमेंट  ने  अब  नकद  रुपया  देना  शुरू  कर  दिया  हे  उन  सब  इम्पोर्ट

 के  लिये  जो  होती  हैं  ।  इसका  नतीजा  यह  हुमा  है  कि  जितना  भी  चाय  का  व्यापार  था  वह  खत्म

 हों  गया  असली  जो  कठिनाई  है  वह  फाइनेंसिय  की  है  फिर  चाहे  वह  ग्रीन  टी  हो  या  satay टी

 हो  ।  aga  दिनों  से  यह  मामला  चल  रहा  है  कौर  पांच  साल  हो  गये  कोई  फैसला  नहीं हो  पाया

 है  ।
 मैं  प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  कि  सब  से  पहले तो  उसके  डेवलपमेंट  के  लिये  फाइनेंस  कारपोरेशन

 बना  दी  जाये  ताकि  फाइनेंसिस का  मसला  हल  हो  सके  दूसरे  जहां  तक  छोटे-छोटे  ह पाडनस ष्  का

 ताल्लुक  है  उनकी  इमदाद  करने  का  कोई  न  कोई  बेहतरीन  तरीका  निकाला  जाये  ।  मैं  सिलोन की

 मिसाल  पेश  करना  चाहता  हूं  ।  वहां  भी  बहुत  छोटे-छोटे  गाड नस  हैं  बहुत  ज्यादा  तादाद  में  वे

 हूं  ।  वहां  को  गवर्नमेंट  ने  wo  रिपोर्ट  में  लिखा  है  कि  उन  गाड नस  को  ये  ये  सबसिडी  दी  जाती  हैं

 उर्वरक  प्रयोग  के  लिये  २५०  रु०  प्रति  एकड़  की  भूमि  संरक्षण  उपायों के  लिये  १००  ko

 प्रति  एकड़  की  सहायता शादी  |  यहां  पर  हमारी  केन्द्रीय  सरकार ने  सारा  मामला  प्रान्तीय  सरकार

 छोड़  रखा  है  श्र  प्रान्तीय  सरकार  इस  काम  को  कर  नहीं  सकती  है  ।  ड्राप  जानते ही  हैं  कि

 चाय  सब  से  ज्यादा  डालर  करती  है  या  फारेन  एक्सचेंज  करती  इसलिए मैं  चाहता

 हूं  कि  सारा  जो  कंट्रोल  है  वह  केन्द्रीय  सरकार  को  हाथ  में  ले  लेना  चाहिये  ।

 आपने  दूसरी  पांचसाला  योजना  चलाई  है  प्रौढ़  इस  के  बारे  में  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने

 कहा  है  कि  वह  नीचे  से  ऊपर  को  बनती  प्रौढ़  ऊपर  जा  कर  कोऑर्डिनेशन हो  जाता  है  ।  लेकिन  मैं

 उनका  ध्यान  इस  प्रो  दिलाना  चाहता  हूं  कि  श्राप  नीचे
 ले  भले  ही  चलें  लेकिन  कुछ  प्राबलम्स  जिन

 का  में  ज़िक्र  करना  चाहता  हूं  कौर  वे  प्राबलैम्स  पहाड़ी  इलाकों  के  हैं
 ।

 यह  इलाका  एक्सचेंज

 करता ह  उत्तर  प्रदेश  से  लेकर  काश्मीर तक  |  श्राप  जिसਂ  तरह  का  प्लान  मैदानी  इलाकों  के  लिये  बनाते

 हूं  उसी  तरह  का  प्लान  पहाड़ी  इलाकों  के  लिये  बनाते  हैँ  ।  स्माल  इरिगेशन  का  मामला  हो  या  इंडस्ट्रीज

 का  मामला  हो  या  कोई  कौर  मामला  जो  प्रखरता  वे  प्लेंस  के  मुकाबले  में  पहाड़ों  पर  पांच

 गुना  ग्रसित होते  हैं  ।  जब  हम  कम्युनिटी  डिवेलपमेंट  मिनिस्टरी  के  पास  जाते  हैं  कौर  कहते  हैं
 कि

 यह  प्लान  फा रेस् टेशन  का  है  या  कम्यूनिकेशन  का  है  तो  वहां  से  जवाब  मिल  जाता  है  कि  यह  दूसरी

 मिनिस्ट्री  से  ताल्लुक  रखता  है  इस  को  यह  मिनिस्ट्री  पुरा  नहीं  कर  सकती  है  ।  तो
 मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  जब  प्लांस  बनाते  हैं  उस  वक्‍त  श्राप  पहाड़ी  इलाकों  का  ख्याल  नहीं  रखते  हैं  जहां  पर

 खच  ज्यादा  भ्राता  है  एक  ही  सा  काम  करने  के  लिये  |  हमारे  एक  भाई  ने  कहा  कि  जब  हर  एक  मज

 के  लिये  एक  ही  दवा  दी  जाती  तो  वह  मर्ज  दुर  नहीं  हो  सकती  है  ।  इस  सब  के  बारे  में  एम
 ०

 पीज़
 ०

 ने  एक  पहाड़ी  इलाकों  के  एम०  पीज़  ०  ने  एक  रिप्रिजेंटेशन भी  किया  था  कौर  आपकी

 प्लानिंग कमिशन  ने  वादा  किया  था  कि  उस  के  लिये  कुछ  न  कुछ  किया  कुछ
 न

 कुछ  इमदाद

 दी  जायेगी ae  पं  जाब  गव नम टन ने  भी  आपके  पास  सिफारिश  की  है  कि  जो  पंजाब  के  पहाड़ी  इलाके

 हूं  उनकी  खास  तौर  पर  मदद  की  जानी  चाहिये  लेकिन  are  तक  इसके  बारे  में  कोई  कार्रवाई  नहीं

 हुई  इस  चीज़ को  दो  साल  हो  गये  हैं  ।  मैं  वित्त  मंत्री जी  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस

 अवश्य ध्यान  दें  ।
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 हम

 म  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  जो  हमारा  पहाड़ी  इलाका  है  उसके  मुकाबले  में  हिमाचल
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 गवर्नमेंट  कहती  है  किस  TH  पास
 इतना

 रुपया  नहो ंहै
 ।  इस  वास्ते  मे  चाहता हुं

 कि  सेंट्रल
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 उसको  जो  टेरिटोरियल  काउंसिल  मिली  हुई  उसके  कोई  अखत्या रात  नहीं  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  झपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  २१  2EXE/?
 बं  १८८१  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।
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 १९५९  की  अ्रधिसूचना  संख्या  एस०  को  ४२५  की  एक  प्रति  |

 (५)  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  भ्रायुवत  द्वारा

 वह  REY RUG  के  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफ़ारिशों  पर  की  गई

 की  जाने  वाली  कायंवाही  के  विवरण  की  एक  प्रति  |

 विधेयकों  पर  राष्ट्रप ति  की  अनुमति  AGRE

 सचिव  ने  चालू  aa  में  dag  की  दोनों  सभाझों  द्वारा  पारित  किये  गये गये  और

 २३  PEEVE  को  सभा  में  दी  गई  अन्तिम  सूचना  के  बाद  राष्ट्रपति  की

 श्रीमती  प्राप्त  निम्नलिखित  विधेयकों  की  राज्य-सभा  के  सचिव

 द्वारा  विधिवत  प्रमाणित  रूप  सभा-पटल  पर  रखीं

 (१)  दिल्‍ली भूमि  सुधार  gue  |

 (२)  कामगर  प्रतिकर  exe  ।

 (३)  दिल्‍ली  पंचायत  राज  PENE  ।

 (४)  संसद्‌  १९४५९  |

 प्रावधान  समिति  का  प्रतिवेदन  उ  पस् था  पित  ४८०

 उनचासवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  कौर  ध्यान  दिलाना  e  प्रद  ROKR

 श्री  हेम  बरुआ ने  १६  PEE  को  इरोड  जंक्शन  पर  कोचीन  एक्सप्रेस

 की दुर्घटना की  जिस  कें  फलस्वरूप कई  व्यक्तियों  को  चोटें  लगीं

 रेलवे  मंत्री  का  ध्यान  दिलाया  ।

 रेलवे  उपमंत्री  सें०
 वृ०

 ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दिया  ।

 झन दानों  की  मां ग  ढ  ५८६  R52

 (2)

 (om  न्याय  की  अनुदानों

 की
 मांगों  पर  चरागे  चर्चा  समाप्त  हुई  AI

 मांगें  परी पूरी  पुरी t  स्वीकृत  हुईं  ।



 KERR

 fa

 अनुदानों  की

 म्यू
 (२)  हिज ससद-काय च्  उन  री  उप-राष्ट्रपति  के

 सचिवालय  की  श्रुनुदानों  की  मांगें
 भी

 पूरी  पूरी  स्वीकृत  हुईं  ।

 विधेयक  विचाराधीन  थ  .  प्रद८

 YE oY— RR

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  ने  प्रस्ताव  किया  कि  वित्त  PEUE

 पर  विचार  किया  जाये  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई
 ।

 ¥Eo  v—o¥ विधेयक  पुरःस्थापित

 विनियोग  २)  2EXE  ।

 विधेयक  पा  रित  YEo¥

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  ने  प्रस्ताव  किया  कि  fate  २)

 ENE  पर  विचार  किया  जाये
 ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  gat ।

 खंडवार
 विचार

 के  पश्चात  विधेयक  पारित  हुमा  |

 २१  gey)e/?  १८८१  )  के  लिये  कामयाब

 वित्त  PEUE  पर  amt  विचार  ait  उसे  पारित  ।

 ree


